
 Friday,  22  April,  1955

 _
 लॉक-सभा

 a

 ट
 ०

 faq

 स  ee

 १ विकि
 _

 दे  IVY

 ह

 पेरे  ae

 ध

 थ  छ
 <

 Subs
 as  ae

 a?

 ् 4 ह ४ ८ थ प हि ह ३ जक

 it
 दी (Ore =  ~~

 ५  ी
 चि  | ्य

 [|

 Moan

 ब

 ह

 कक

 ग
 eta  eer

 &
 ब्

 Wey  aa

 >)  as

 TQXX

 ३
 में

 अंक  ४१  सें  ५२  तक

 म्

 लोक-सभा  सचिवालय

 नई  दल्ली



 विषय-सची

 ४१  से  Y2——-o HTT  से  ७  gExY)

 अक ४  बधवार  १९५५

 प्रश्नों  के  मौखिक

 तारांकित संख्या  t3  ९९,  २४०१,  २४०३,  Wo,  Wok,  २४११

 २४१४  से  २४१९,  २४२१  से  २४२३,  २४२६,  २४२७,  २४२६  से

 २४३६  २४३९,  re-2 <)  २४४२,  र्  २४००,  Wo,  २४०६

 २४१३  .  o  शक  RSeJ— Joly

 sett  के  लिखित

 तारांकित  संख्या  २४०७,  २४०८,  २४१२,  २४२०,  २४२४,  २४२५

 २४२५८,  २४३७
 शर

 VEER  क  ३०१५-१९

 अतारांकित  संख्या  Eo g  १३  से  EY  ४७  दे०  ९-२

 भक  २२  अनिल  १९५५

 सदनों  के  मौखिक  उत्तर

 तारांकित प्रश्न  संख्या  २४७७  से  V5  २४८६  से  Was,  २४९०  २६६१,

 WEB  A  TRY,  VRS,  WOR,  २५०२,  Wot F Wok से  RLOk  २४५०८

 थ से  २४५१०,  २५१२,  चूम ५१६  श्र  २४५१७  .

 श्रल्पसूचना प्रदान  संख्या  €  ३०

 seat  के  लिखित

 कित  संख्या  २४४४  से  २४७६,  रिचर्ड  २८  २४९२,

 २४९६९,  २५००,  २५०३,  RHO,  २५१२३  स  २५१५,  २५१८

 २५१९  e  e  e  e  ३०८७-३१११

 ग्रतारांकित संख्या  £४८  a  €८३,  €८४५  से  CLL  gE 2  ३१११--३९१४०

 २५  १९५५

 sett  के  मौखिक

 तारांकित संख्या  २५२  २५२४ से  २५२६,  २५४०,  WK,  २५४४ से

 VUv9  WYO,  VAX,  WAN से  २५५७,  २५५९,  २५६२ से  २४६४

 २५४१  २५३८  e  e  td  १४४१-६५



 प्रश्नों  के  लिखित

 तारांकित  संख्या  २५२०,  २५२२,  WRF  २५३७,  २५३६,

 VUVZ, AUVs,  VV,  २५५१,  2U¥2,  २५५४,  २५६०  र  २५६१  ३१६५--३१७७

 अतारांकित  संख्या  COW  से  FoRzE  और  १०२१  से  १०४३  RWS—-—-FQoG

 २६  १९५५

 प्रश्नो ंके  मौखिक

 तारांकित संख्या  २५६५  से  २५६८,  २५७०,  ४७ ३,  VAY,

 २५७७,  VASO,  २५८२,  WUSY,  RAS,  २१४८७,  २५८६८,

 २५६०  से  VWUEY,  WEE,  २६०२,  २६०३,  २५७८  तथा  २५८५९  ,  ३२०९--३२४७

 weal  के  लिखित

 तारांकित  प्रशन  संख्या  VAG,  WN,  VS,  Ws,  २५८३,

 २५८६,  २५६८,  २६००,  २६०१,  २६०४  RRETI——$F VU

 भ्र तारांकित  संख्या  १०४४  से  १०५७,  तथा  Po YE— Loo  २९५२-६८

 अंक  २७  १९५५

 प्रश्नों  के  मौखिक

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  २६०१४,  रे६१०  से  २६१८,

 २६२०  से  २६२२,  २६२४,  २६२५,  २६३०,  २६३२  से  २६३४,  २६३८,

 REV  से  २६५१,  २६५६,

 २६०६,  २६२८  २६५३  चक  ३२६९--३३१२

 wal  के  लिखित

 तारांकित रन  संख्या  २६०९,  २६१९,  २६२३,  २६२७,  २६२९,  २६३१,

 २६३६,  FESS,  VERE,  २६४१,  २६४३,  VEVY,  २६५०,

 २६५४,  <६५५  २६५७  e  ३३१२-  २३१९

 ग्रतारांकित  प्रशन  संख्या  १०७१  से  ११०४,  ११०४-क  220 0-B  ३३१९--३३४०



 अंक  २८  १९५५

 प्रदेशों  के  मौखिक

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  २६५८  से  २६६२,  २६६४,  २६६५७,  २६७०  से  २६७२,

 २६७४  से  २६७७,  २६७९,  २६८२  से  २६८४,  २६८६,  २६८७,  BESE,

 २६९६०,  २६९१,  २६९२,  ats  २६९४,  PECK,  Bees,

 २६६३,  २६६६,  २६८४५,  २६६९

 प्रश्नों के  लिखित

 २६७८,  २६८०,  रे६८  १, तारांकित  संख्या  २६६४५,  २६६८,  RRR,

 २६८५८,  BERR,  २६९५,  २६६७  भर  २६९९  Go——  रे  ९

 अतारांकित  संख्या  ११०४५ से  १११८,  ११२०  से  ११२७,  222VC_A से  ११५३

 और  ey  ३३९३  ३४२६.

 अंक  २९  «१९५५

 प्रश्नों  के  मौखिक

 तारांकित संख्या  २७००,  Ro  १,  २७०३,  २७०६,  Voz,  २७१३,  २७११५,

 २७१८,  २७२२  से  २७२४५,  Wok  श्र  २७१०  ३४२७  OS

 BYVY-BV¥E

 तारांकित  प्रइन  संख्या  २७११  ३४४६-३  CC'S

 ों  के  लिखी

 तारांकित
 संख्या  २७०२,  २७०४,  Reo,  २७०७,  Vos,  २७१४,  २७२७,

 २७२१  अर  २७२६  PVG VY

 अतारांकित
 प्रश्न  संख्या  22uv a से  ११६०,  ११६१  से  ११८७  Su

 अंक  2  gay

 weal  के  मौखिक

 अ्रल्प-सूचना प्रइन संख्या प्रश्न  संख्या  Yo  ३४७१--  ३४७४



 अक  ३  १९५५

 स्तम्भ

 घटनों
 me

 के  मौखिक

 तारांकित  प्रशन  संख्या  २७२८,  २७२९,  २७३१  भ्रांत  २७३२  ER ACCESS 4-2

 meat
 के

 लिखित

 तारांकित  प्रश्न
 संख्या  २७२७  २७३०  ३४८१-२३ ४५८  ३

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  ११८८  से  Ree  ३४८३-३८

 अंक  ४  १९५५

 sel  के

 सूचना  संख्या  ११  १२  3¥6°%-3  ४९४

 sen  के  लिखित

 सूचना  प्रश्न  संख्या  १३  ३४९४-३४९६

 ae  ५१--  गंद वार चक  ५  AE,  १९५५

 सदस्य  द्वारा  शपथ  ग्रहण  ३४९७

 weal के  मौखिक

 ATTA  प्रदान  संख्या  १४  १५
 ३४  ९७-३५०६

 प्रश्नों  क ेलिखित

 अल्प  सुचना  संख्या  १६  ३५०६

 करे अल्प-सुचना प्रदान  संख्या  १७  १८

 श  १-८९



 लोक-सभा
 वाद-विवाद

 —
 (aTT2

 पग  77777

 FoR  20MY

 नोक  डा०  केसकर
 :  जी  हमारा तो  पुरा

 गकिसभा
 vert है  कि  लोक  और  लोक  गीत

 २२  अप्रेल  १९५५  बोलियों  में  ही  होते  के  कार्यक्रम
 ee

 को  बढ़ाया  जाय  ।  बल्कि  हम  संगीत के

 लोक-सभा ग्यारह  बज  समवेत  हुई  ।  क्रमो ंमें  लोक  गीतों को  बहुत  प्रधान  स्थान

 [steer  महोदय  पीठासीन  देना  चाहते  हैं
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 :  इस  सुझाव  पर  भी

 हिन्दी  बोलियों  में  प्रसारण  विचार  किया  गया  हे  कि  इन  कार्यक्रमों  को

 *  २४७७.  श्री  भक्त  दं न : क्या सूचना क्या  सुचना  और  अधिक  सफल  बनाने  के  लिये  इन  बोलियों  को

 प्रसारण मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बोलने  वाले  लोगों  की  सलाहकार  समितियां

 आकाशवाणी के  दिल्ली  केन्द्र  से  वर्ष  १९५३-५४  बनाई  जायें  ताकि  उन  से  परामर्श  लिया  जा

 में  हिन्दी  विभिन्न  बोलियों  में  कितनी  सके

 वाद्यों और  लोक  गीत  प्रसारित  किये  गये  ?  डा०  केसकर  :  जी  इस  सम्बन्ध  में  भी

 सुचना और
 प्रसारण

 मंत्री  केसकर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जा  रहा
 श्री  जांगड़े

 :
 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि

 हैं  |
 परिशिष्ट  ११,  अनुबंध  संख्या

 हिन्दी  की  किन-किन  बोलियों  में  यह  ग्राम

 ह  गीत  और  ग्राम  वार्तालाप  प्रसारित  किये  जाते
 श्री  भक्त  हद दान  कया  में  जान  सकता  हूं

 कि  यह  जो  विवरण दिया  गया  १९५  ३-५४

 का  उस  के  बाद  १९५४-५५ में  इन  कार्यक्रमों  डा०  केसकर  :
 यह  विवरण  में  बताया  गया

 में  कितनी  वृद्धि  की  गई  है
 ?

 डा०  कसकर
 :

 क्या  वृद्धि  से  श्राप का
 शहतूत के  बाग

 rae  विभिन्न  बोलियों  के  कार्यक्रमों  को

 बढ़ाने  स  है  ?
 *  VW  श्री  फेशवंयंगार  :  क्या  वाणिज्य

 श्री  भवत  जी  हां
 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  सरकार  देश  में  शहतूत  के  बागों  के  विस्तार
 डा०  केसकर

 :
 कुछ  वृद्धि  हुई  लेकिन

 कितनी  हुई  है  यह  कहना  मेरे  लिये  मुश्किल  है  |  में  अभिवृद्धि करने  के  लियें  क्या  उपाय  करने

 का  विचार करती  है  ?
 श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  माननीय मंत्री  के

 ध्यान  में  यह  बात  आई  है  कि  इन  कार्यक्रमों  वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री

 सम्बन्ध  में  जनता  की  मांग  बढ़ती  जा  रही  है  कानूनगो  )
 :

 सरकार  के  पास  शहतूत  की  खेती

 और  उनका  समय  आदि  बढ़ाने  के  बारे  में  के  क्षेत्रफल  को  बढ़ाने  की  कोई  निश्चित

 विचार किया  जा  रहा  है  ?  पना  नहीं  है  ।  परन्तु  शहतूत  की  पत्तियों  की

 gO  L.S.D.—I



 Rowe  मौखिक  उत्तर  २२  १९५५  मौखिक  उत्तर  ३०४६

 किस्म  सुधारने  तथा  उनके  परिमाण  को  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव

 बढ़ाने  वाली  प्र स्थापनाओं  को  कार्यान्वित  सादत  चलो  विकास  योजना के

 परिपालन  में  सिक्किम  दरबार  द्वारा[कुछ  क्षेत्रों किया  जा  रहा है  ।  मध्य  भारत  में  शहतूत  की

 खेती के  सम्बन्ध  में  कुछ  प्रयोग  किये  जा  रहे  हैं  में  उल्लेखनीय  प्रगति  की  गई  हैं  ।  वर्ष  भर  में

 सड़कों  तथा  वनों  तथा
 भौर  शहतूत

 की
 खेती  का  भावी  विस्तार  इन

 प्रयोगों  के  परिणाम  पर  निसार  होगा  |  चिकित्सा  व  स्वास्थ्य  सेवाओं  से  संबंधित
 ~

 श्री  केदावयंगार  :  बिना  किसी  प्रस्थापना  विकास  कार्यों  मं  ४,  23,000,

 के  योजना  का  परिपालन कसे  हो  रहा है  ?  २,१०,०००,  ५४,८७८  तथा  ४३,५५५  रुपये

 खर्चे  किये  गये  हैं  ।  दुर्भाग्यवश  प्राविधिक
 शी  कानूनगो  :  योजनायें  शहतूत  के  पौदों

 चोरियों के  अभाव  के  कारण  अन्य  क्षेत्रों में  जेसे
 की  नस्ल  में  सुधार  करने  की  हैँ  |  मध्य  भारत  में

 कुटीर  उद्योगों  तथा
 तथा  अन्य  स्थानों में  भी  उसके  सम्बन्ध  में  प्रयोग

 राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  में  कम  उन्नति  हुई  है  |

 किये जा  रहे  हें

 श्री  रघुनाथ  सिंह  :  उत्तर  प्रदेश  के  लिये
 इस  संबंध  में  १९५५ के

 अंत  तक  9,98, 204  रुपये  ७  आने  खर्च  हुए
 कया  प्रबंध  किये गये  हें  ?

 हें  ।

 श्री  कानूनगो
 :  वही  शहतूत के  पौदों  की  श्री  कृष्णा चाय  जोशी  :  क्या  सीपीएम

 अच्छी  नस्लों  को  लगाना |
 होकर  तिब्बत  को  जानें  वाली  सड़क  तैयार  हो

 श्री  एस०  सी  ०  सामन्त  :  क्या  किसी  राज्य
 गई  हँ  ?  यदि  तो  उस  पर  लागत  आई
 a में  शहतूत  के  कलमों  की  नक्सलियों  स्थापित  ट्ट

 ?

 की  गई  और  यदि  तो  उन  के  लिये  कितनी

 राशि  का  नियति  किया  गया  हे  ?  श्री  सादत  अली  खां  :  यह  असैनिक  निर्माण

 के  अंतगंत  आयेगा  |  माननीय  सदस्य  किस  सड़क
 श्री  कानूनगो  शहतूत  की  नक्सलियों

 की  ओर  निर्देश कर  रहे  हें  ?

 मद्रास  तथा  बंगाल  में  और  अब  मध्य

 भारत  में  स्थापित  की  गई  हें  ।  इन  योजनाओं
 अध्यक्ष  सिक्किम  होकर  तिब्बत

 को  जाने  वाली  सड़क  | पर  दो  तीन
 वर्ष  में  खां  की  गई  कुल  राशि  की

 गणना  करने  में  कुछ  समय  लगेगा ।  श्री  सादत  अली  खां  इसवे  लिय

 सिक्किम  के  लिये  विकास  योजना  मुझे  सुचना  की  आवश्यकता है

 *  २४७९,  श्री  कृष्णा चा ये  जोशी  :  नया  at  कृष्णा चा यं जोशी  :  क्या  सिक्किम

 प्रधान  मंत्री  १७  दिसम्बर  १९५४ के  तारांकित
 सरकार  भी  इस  सप्तवर्षीय  योजना  में  अनुदान

 संख्या  १३६७  के  उत्तर के  संबंध  में  दे  रही  हैं  ?

 यह  बतान की  कृपा  करेंगे कि  :
 श्री  सादत अली  खां  :  यह  एक  सहायता

 भारत  की  सहायता  से  सिक्किम  कार्यक्रम  है  ।  सहायता  हम  दे  ws  सिक्किम

 की  सप्त वर्षीय  विकास  योजना  के  परिपालन  की  सरकार  इस  निधि  में  अंगदान  दे  रही  है

 में  कितनी  प्रगति हुई  और  या  नहीं  यह  एक  ग्थक ज

 योजना के  परिपालन में  अभी  तक  श्री  भक्त  क्या  सिक्किम  ने

 कितना  व्यय  किया  गया  a
 @:

 9
 इस  योजना  को  सफल  बनाने  के  लिये  भारतीय
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 विशेषज्ञों  की  मांग  की  और  यदि  की  है  तो  श्री  आर०  एस०  दीवान  :  बहु  भाषाभाषी

 राज्यों  का  जहां  तक  संबंघ  ददरा बाद कितने  अधिकारियों  को  यहां  से  भेजा  गया  ?

 श्री  सादत  अली  इसके  लिये  मुझे
 का  जहां तक  संबंध  क्या  सरकार ने  इसका

 कोई  प्रबंध  किया  है  कि  विभिन्न  प्रदेशों में  निधि
 स  चाहिये ।

 का  बंटवारा  समान  रूप  से  किया  जाय  ?

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना
 श्री  हाथी  :  प्राथमिकता  का  निर्णय  करत

 *  २४८०.  श्री  टी०  बी०  विट्ठल  समय  धन  का  समायोजन करना  तत्संबंधी

 योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपों  करेंगे  फि
 राज्यों  का  काम  होगा  |  फिर  भी  यदि  किसी

 क्या  हैदराबाद  सरकार  ने  द्वितीय  पंचवर्षीय  मामले  विशेष  में  आवश्यक  समझा  गया  तो

 योजना  में  सम्मिलित किये  जाने के  लिये  योजना  आयोग  प्रत्येक  राज्य  के  प्रादेशिक

 मंझोले  प्रकार की  सिचाई  परियोजनाओं  के  बंटवारे  के  संबंध में  विचार कर  सकता  है  |

 विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन  भेज  हें ?
 फोन  के  साथ  व्यापार

 सिंचाई
 और  विद्युत  उपमंत्री

 *  २४८१.  श्री  डी०  सी  ०  फार्मा  क्या  वाणिज्य

 नहीं
 ।

 विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन  केवल

 पूर्णा  परियोजना
 के

 संबंध  में  प्राप्त  हुआ  है  जो

 तथा  उद्योग  मंत्री सभा  पटल  पर  इन  बातों

 को  दिखाने  वाला  एक  विवरण  रखने की  कृपा
 एक  बड़ी  परियोजना है  और  जिस  की  लागत  का

 करग
 ५४५

 अनुमान  सात  करोड़  रुपया  है  |

 १९५४  में  चीन  को  किये  जाने  वाले

 श्री  टी०
 बी०  बिट्ठल राव

 :
 इन  विस्तृत

 निर्यात तथा  चीन  से  होने  वाले  आयात
 परियोजना  प्रतिवेदनों  को  ठीक  समय  पर  प्राप्त

 करने
 का

 सुनिश्चय  करने  के  लिये  सरकार  क्या
 परिमाण  तथा  और

 उपाय  करने  का  विचार  करती  है  ?
 क्या  भारत-चीन  व्यापार  करार को

 श्री  हाथो  :
 योजना  आयोग  इस  संबंध में  देखते  हुए  व्यापार

 का
 परिमाण

 संतोषजनक
 or te  ?

 राज्यों  को  निरन्तर  लिखता  रहा  है  ।  हमें  यह

 सुचना  प्राप्त हुई  है  कि  हैदराबाद  की  १४
 वाणिज्य  उद्योग  उपमंत्री

 कानूनगो  )
 :

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर मंझोली  सिंचाई  योजनाओं  की  जांच  की  जा

 चुकी  परन्तु  अभी  हमें  परियोजना  रखा  जाता  है
 ।

 परिशिष्ट  ९,  अनुबंध

 वेदन  प्राप्त  नहीं हुए  हैं
 संख्या  Yo]

 श्री
 टी  ०

 बी
 ०  विट्ठल  राव  :  क्या  परियोजना  अभी  इस  करार के  परिणामों का

 अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  हैं  ।  इन  सम्पर्क ों
 प्रतिवेदनों  पर  प्राविधिक  समिति  द्वारा  जब  भी

 वह  प्राप्त  होते  हें  विचार  किया  जाता  है  या  सब
 के  परिणामस्वरूप स्थापित  होने  वाले  मैत्रीपूर्ण

 परियोजना  प्रतिवेदनों को  एक  साथ  लिया  व्यापार  संबंध  विशेष  रूप  से  भारतीय

 के  निर्यात  के  विषय  में  सफलीभूत  हुए
 जाता  है  कौर  तब  उनकी  जांच  की  जाती  है  ?

 श्री  डी०  सी ०  १९५४ में  किस  प्रकार
 श्री  हाथी

 :
 जेसे  और  जब  भी  वह  प्राप्त

 होते  हैं  प्रविधिक  परामशंदात्री समिति  द्वारा
 के  रासायनिक पदार्थ  चीन  से  आयात  किये  गये

 उनकी  जांच  की  जाती है  ।  उनको  इकट्ठा

 करके  उन  सभी  की  एक  साथ  जांच  नहीं  की  श्री
 कानूनगो

 :  इस  के  लिये  मुझे  सूचना

 जाती हैं  ।  कीं  आवश्यकता  हैं  ?
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 श्री  डी०  सी ०  फार्मा  १९५४ में  चीन  से  कृपा  करेंगे  कि  मशीनों  तथा  मशीन  के  पुर्जों  के

 किस  प्रकार  की  मशीनें आयात  की  गई  थीं  ?  देशज  निर्माण  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये

 को  कानूनगो
 :

 इसके  लिये  मुझे  सूचना
 सरकार  योजना  काल  में  कौन  से  उपाय  करने

 को  आवश्यकता है  ।
 क  विचार करती

 श्री  Sto  सी
 ०

 फार्मा  :  क्या  यह  सरकार  दोनों  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो

 देशों  के  पारस्परिक  व्यापार  को  बढ़ाने  के  लिये  :  सरकार  यह  चाहती  हे  कि  जितनी  जल्दी
 चीन  को  एक  व्यापार  शिष्ट  मण्डल  भेजने  का

 हो  सके  अधिक  से  अधिक  संख्या  में  मशीनों

 विचार  करती  है  ?
 तथा  मशीन  के  पुर्जों  का  निर्माण  होने  लगे  ।

 इसी  अभिप्राय  से  सरकार  मशीन  उद्योग  की
 श्री  कानूनगो

 :
 अभी  नहीं

 ।

 स्थिति  का  पुनरीक्षण  करती  रही  प्रौढ़  समग्र
 श्री  विवरण  से  ज्ञात  होता  है  कि

 औद्योगिक  उत्पादन  के  योजना-लक्ष्यों  को

 खालें  भी  आयात  की  एक  वस्तु  है  ।  क्या  हम
 प्राप्त  करने  लिये  अपेक्षित सीमा  का  ध्यान

 वास्तव  में  भारी  परिमाण  में  कच्ची  खालों  का

 रखते  हुए  इस  सम्बन्ध  में  उन
 तरीकों

 का
 निर्यात नहीं  कर  रहे  हैं

 अध्ययन  करती  रही  है  कि  जिनसे  कि  watts

 उद्योग  प्रगति  करे  ।  इन  अध्ययनों  से  प्राप्त श्री  कानूनगो  :  हम  कच्ची  खालों  का

 निर्यात  नहीं  कर  परिणामों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आवश्यक

 कायंवाही  की  जायेंगी  |
 जूट  जांच  आयोग  का  प्रतिवेदन

 FQYC2.  ठाकुर  लक्ष्मण  सिह  चालक  :
 श्री  एस०  सी ०  सामन्त  :  क्या  सरकार FT

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 ध्यान  प्रधान  मंत्री  के  उस  भाषण  की  ओर

 कृपा  करेंगे  कि  जूट  जांच  आयोग  द्वारा  की  गई  दिलाया  गया  हैँ  जिसमें  उन्होंने  कहा  था  कि

 सिफारिशों  के  प्रति  जूट  उद्योग  में  कया  उद्योगपति  अत्यंत  विवशता  की  स्थिति  में

 f
 ~

 हुई  हें  ?
 एक  बार  किसी  भी  मशीन  का  आयात  कर

 वाणिज्य  उद्योग  उपमंत्री  (at  सकते  हें  परन्तु  उन्हें  दूसरी  बार  ऐसा  नहों

 :  जूट  जांच  समिति  ने  जूट  उद्योग  करना  चाहिये ?  क्या  इस  पर  गम्भीरता से

 तथा  अन्य  सभी  हितों  से  करने  के  बाद  विचार किया  गया  और  यदि  तो

 अपनी  सिफारिशें  की  हैं  ।  आयोग  के  प्रतिवेदन  सरकार  इस  संबंध  में  क्या  करने  का  विचार

 प्रस्तुत  करने  के  सरकार  ४  दिसम्बर  कर  रही है  ?

 १९५४ के  संकल्प  संख्या  १४  (3)  ५४
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 में  अपना  विनिश्चय  घोषित  करने

 के  पूर्व  जिसकी एक  प्रति  ६  १९५४
 टी ०  कृष्णमाचारी )  :  कंबिनट  एक  एकाई  के

 रूप  में  काय॑  कर  रही  ह  और  प्रधान  मंत्री  जो को  सभा  पटल  पर  रखी  गई  थी  आयोग  से

 किया  था  और  उस  के  विचारों  को  कुछ  कहते  हूं  उसके  द्वारा  कैबिनट  के  विचारों

 अपने  ध्यान में  रखा  था ।
 को  ही  व्यक्त करते  हैं  ।

 महीनों
 थ्री  एम०  एल०  द्विवेदी :  कुटीर  उद्योग

 *  Vve2.  श्री  एस०  सी ०  सामन्त  :  क्या  संबंधी  aaa  के  fea  कितना  प्रतिशत

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  विनियोजित  किया  जायेंगी  ।
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 श्री  टी०  टी
 ०  कृष्णमाचारी :  हम  यह  नहीं  विदेशों में  भारतीय

 ज्ञात  है  कि  कुटीर  उद्योगों  के  लिये  हमें  किस  *Q2¥CE.  चौधरी  मुहम्मद  दारो  :  क्या

 प्रकार  की  मशीनों  की  आवश्यकता  है  |  जब
 प्रधान  मंत्री  इन  बातों  को  दिखाने  वाला  एक

 इसका  स्पष्ट  चित्र  हमारे  सामने  हो  तभी  हम  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा

 यह  अनुमान  झगा  सकते  हें
 कि

 स्वयं  अपना

 काम  करने  वाले  कारीगरों  के  प्रयोग  में  आने

 १९५३  तथा  १९५४  में  विदेशों  में

 मृत्यु  दण्ड  पाने  वाले  भारतीय  नागरिकों  की
 वाली  मशीनों  के  लिये  कितना  प्रतिशत

 संख्या  कितनी  थी iy

 योग  आवश्यक  है  तथा  कितने  प्रतिशत  का

 नियतन किया  जाये  ॥
 कितने  मामलों  में  भारत  सरकार  ने

 उन  व्यक्तियों  को  बचाने  के  लिये  तत्संबंधी

 श्री  एस०  सी  ०  कया  कोई  पुराना
 प्राधिकारियों से  इस  विषय  में  बातचीत

 सूती  वस्त्र  उद्योग  किसी  मशीन  या  मशीन  के
 और

 किसी  भाग  के  निर्माण  करने  के  लिये  आगे  उससे  कया  परिणाम निकले  ?

 आया है  ?  बेदेदिक-काय  मंत्री  के  सभा-सचिव

 सादत  अली
 :

 एक
 ।  परन्तु

 att  टो०  टी
 ०  कृष्णमाचारी  :  जहां  तक  सूती

 उस  मामले  में  अन्त  में  मृत्यु  दण्ड  आजीवन
 वस्त्र  मशीनरी  का  संबंध  है  ,  ब्लो  रूम  मशीनरी  कारावास  दण्ड  में  बदल  दिया  गया  था  |

 को  छोड़कर  लगभग  सारी  मशीनरी  का  निर्माण
 सिंगापुर  तथा  गोआ  समेत  साथ  कुछ  अन्य

 क्षेत्रों

 हमारे  देश  में  किया  जा  रहा  है  |  कपड़ा  मशीनों
 से  अभी  जानकारी  प्राप्त  होने  की  प्रतीक्षा  की

 में  नये  नये  विकास  किय  जा  रहे  हें  इसलिये
 जा  रही  है  ।

 हमारे  देश  के  मशीन  निर्माताओं को  उनकी
 और  .  प्रदान  उत्पन्न  नहीं होते

 ।

 बराबरी  करने  में  कुछ  समय  लगेगा  ।

 चौधरी  मुहम्मद  शफी  :
 जिस

 आदमी

 श्री  सारंग धर  दास  :  इतनी  भारी  संख्या
 को  मौत  की  सजा  दी  गई  क्या  में  उसका  नाम

 में  नई  चीनी  मिलें  खुलने  वाली  हें  इसलिये
 जान  सकता  हूं

 ?

 चीनी  मिल  की  मशीनों  का  निर्माण  करने  के

 लिये  मशीन  निर्माताओं  के  साथ  क्या  प्रबंध
 श्री  सादत  अली  खां  :  इस  का  नाम  है

 किये गये  हैं  ?

 ने  यह  फैसला  किया  कि  इस  मौत  की
 सजा

 श्री टी  ०  टो ०  कृष्णमाचारी :  चीनी  मिल  को  उम्र  कैद  में  बदल  दिया  जाये  ।

 की  मशीनों में  से  अभी  केवल  तीस  पतीस  चौधरी
 मुहम्मद

 क्या  में

 प्रतिशत  महीनों  का  देश  में  निर्माण  होता  है
 जान  सकता  हूं  कि  यह  आदमी  हिन्दुस्तान  के  कोन

 और  जो  भी  नई  चीनी  मिल  खुलती  है  उससे  से  हिस्से से  है  ?

 कहा  जाता  है  कि  वह  इस  प्रकार  की  मशीनों
 श्री  सादत  अली  खां

 :
 इसका  मुझे  इस की  अपनी  आवश्यकताओं को  स्थानीय

 निर्माताओं  से  att  क्य  पुरी  करें  |  पता  नहीं  हैं

 मिलों  के  संस्थापन  के  लिये  अपेक्षित  किए न०  बी  ०  चौधरी  :  निर्दिष्ट  व्यक्ति

 अन्य  पथिकों  के  निर्माण  को  स्थिति  का  सरकार  द्वारा  कस  प्रकार  का  अपराध  fear  गया

 अध्ययन कर  रही  है  ।  था ?
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 श्री  सादत  अली  खां  :  उसे  केनिया  एजेंसी  अध्यक्ष  महोदय  :  में  नहीं  जानता  कि

 प्रेस  आयोग  ने  प्रसारण  के  विषय  के  बारे  में tee  के  अंतर्गत  गोला  बारूद  रखनें  तथा

 मान  मान  आतंकवादियों  के  साथ  षडयंत्र  कहा  है--परन्तु  संभव  है  कि  यह  बताया  हो

 करने  के  अपराध  के  लिये  मत्य  दण्ड  दिया  गया  कि  अमर  कार्य  किया  जाना  चाहिए  तथ

 नहीं

 श्री  एम०  रल  द्विवेदी  :  क्या  यह  सच  है  डा०  केसकर  :  प्रेस  आयोग  ने  कितने

 कि  ऐसे  ६  आदमियों  को  जिन  पर  स्पाई  होने  विषयों  के  संबंध  में  निदेश  दिया  हे

 का  इल्जाम  था  पाकिस्तान सरकार  न  मौत
 किसी  स्टेशन  विशेष  के  संबंध  में  नहीं

 की  सजा  दी  थी  और  |  सभी प्रत्यक्ष  सामान्यतः ही  कहा  ह

 पर  यहां  प्रश्न  किया  जा  सकता ह श्री  सादत  शर्ली  खां  :  एसी  किसी  बात  का

 यदि  आवश्यक  हुआ  तो  में  उत्तर  देने  के  लिये
 इल्म  नहीं  हैं  ।

 तैयार  हूं
 ।

 चोरो  मुहम्मद  काफी  :  किन-किन  मृतकों

 श्री  डी०  सी ०  फार्मा  :  क्या  मंत्रालय ने  प्रेस से  हमने  इस  बारे  में  टीटीज  की  हुई  हैं
 ?

 आयोग
 की  सिफारिशों  पर  विचार  कर  लिया

 श्री  सादत  अली  खां  :  ट्रीटीज  कोई  नहीं
 हैं  तथा  क्या  उसने  उसके  सम्बन्ध  में

 निर्णय
 की  गई  हैं  ।  हम  ने  एम्बेसीज  से  इन्फॉरमेशन

 किया  और  यदि  तो  अभी  तक
 मांगी  कुछ  आ  गई  है  और  कुछ

 आनी
 बाकी  सिफारिशों  पर  विचार  किया  जाकर

 a  |
 किया गया  है  ?

 प्रस  आयोग
 डा०  केसकर  :  कुछ  समय  पू  उस  समय

 क  229.0  श्रो वोडयार  कया  सुचना  और
 की  स्थिति  को  बताते  हुए  हमने  एक  विवरण

 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि
 सभा  पटल  पर  रखा  था  ।  इस  समय  स्थिति

 कितने  राज्यों  ने  अभी  तक  प्रेस  आयोग  के  यह  कि  इस  समय  प्रेस  आयोग  की  मुख्य

 प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध में  अपने  विचार  बता  दिये
 सिफारिशें  सक्रिय  रूप  से  सरकार  के  विचाराधीन

 x  ? a

 ।  मुझे  आशा  है  कि  शीघ्र  ही  निर्णय  किया

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  जायगा |

 तेईस  |  श्री  एम०  एल०  वेदी  :  परसों  या  कल  मंत्री

 श्री  बौछार  :  क्या  यह  सच  ह  कि  प्रेस  महोदय  ने  एक  बयान  दिया  था  जिस  में  बताया

 आयोग  की  इस  सिफारिश के  अनपेक्ष कि  बंगलौर  गया  था  कि  किंग  जर्नलिस्ट्स  के  सम्बन्ध  में

 रेडियो  स्टेशन  को  जलाई  में  चाल  कर  दिया
 एक  बिल  तेयार  किया  जा  रहा  हैं  ।  में  जानना

 aa  तो  भी  उस  के  संबंध  में  विलंब  हो  रहा  चाहता  हूं  कि  afar  जनेलिस्ट्स  के  बारे  में
 तो

 तथा  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  तथा  वह
 प्रेस  कमीशन  की  सिफारिशों  et  काय सरूप

 कौन  सी  निश्चित  तिथि  हैं  जब  तक  आकाशवाणी  दिया  जा  रहा  है  लेकिन  बाकी  सिफारिशों  पर

 बिल  कब  जायंगे  ?

 का  बंगलौर  केंद्र  खोज
 दिया  जायगा

 ¢

 Zio  केसकर  :  प्रेस  आयोग  ता  डा०  कसकर :  बेकिंग  जर्नलिस्ट्स  की

 वाणी  के  बंगलौर  स्टेशन  में  मुझे  कोई  सब्  कंडिशन के  वारे  में  और  जो  दूसरे  महत्वपूर्ण

 प्र
 |  निश्चय या  सिफारिशें  प्रेस  कमीशन ने  की  दूँ दिखाई  नहीं  ad  NM
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 उन  सब  के  बारे  में  जैसे  मेंने  कहा  कि  मामला  श्री  विश्वनाथ राय  :  क्या  इसमें

 कैबिनट  के  सामने  है  और  छह  तक  वहां  कोई  जित  होने  वाली  पूंजी  केवल  भारतीय  ही  है  ?

 फैसला  नहीं  हो  जाता  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  |
 श्री  कानूनगो

 :
 माननीय  सदस्य

 का
 ध्यान

 श्री  एच०  एन०  मकर्जो च्  प्रधान  मंत्री  के  किस  प्रस्ताव की  ओर  है  ?

 पिछले  नवम्बर  के  वक्तव्य  को  दृष्टि  में  रखते  sit  राय  :  उद्योग  में

 हुए  कि  प्रेस  आयोग  की  अधिकांश  सिफारि
 योजित  की  जाने  वाली  पूंजी  के  प्रस्ताव  की

 सरकार को  मान्य  क्या  में  जान  सकता  हूं  ओर  हैं  |

 कि  सरकार  का  तक  अन्तिम  रूप  से  निर्णय  श्री  कानूनगो
 :

 कितने  ही  प्रस्ताव  इस
 करेगी  तथा  निर्णय  करने  में  विलम्ब  होने  के

 प्रकार  के  हूँ  जिनमें  केवल  भारतीय  पूंजी  का

 बया  कारण  हैं  ?
 ही  ध्यान  रखा  गया  है  तथा  कितने  ही  प्रस्ताव

 डा०  केसकर  :  विलंब के  कारण  में  प्रारम्भ
 भौपचारिक रूप  में  नहीं  आये हैं  ।

 में  ही  बता  चुका  हुं  ।  प्रेस  आयोग  की  सिफारिशें  श्री  विश्वनाथ  इस  उद्योग  में  किन

 बहुत  विस्तृत  तथा  व्यापक  हैं  अतः  ऐसे  मामलों

 में  iver  ही  कोई  fora  करना  अथवा  सभी

 किन  वस्तुओं का  निर्माण  किया  जाने को

 श्री  कानूनगो  :  रबड़  के  टायर

 पहलुओं  पर  पूर्णतया  विचार  करना  संभव  नहीं
 रबड़  की  edt  औद्योगिक

 लेटेक्स  की  बनी  होज  आदि ।
 सिफारिशें  बहुत  ही  विभिन्न  प्रकार

 को  वेलायुद
 :

 क्या  सरकार  को
 की  हूँ  तथा  हमें  सभी  विचारों  समन्वय

 कोचीन  राज्य  जो  कि  रबड़  उत्पादन  करने
 करके  उन्हें  श्रेणीबद्ध  करना  कि  कौन  सी

 वाला  क्षेत्र  आधुनिक  प्रणाली  पर  कोई  नये
 उद्योग  से  संबंधित  है  तथा  कौन  सी  श्रमजीवी

 कारखाने  चालू  करने  की  कोई  प्राप्त
 पत्रकारों  से  सम्बन्धित  क्या  वह

 हुई
 पत्र  पढ़ने  वाली  जनता  से  संबंधित  इत्यादि  |

 जैसा  कि  ये  सभी  महत्वपूर्ण
 श्री  कानूनगो

 :
 अभी  तक  हमें  इस  प्रकार

 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मिला  है  ।
 विचार  तथा  सिफारिशें इस  समय  सरकार  के

 समक्ष  अन्तिम  निर्णय  के  लिये  हैं  ।  आदश  भवन

 *  २४९०.  श्री  सिद्धनंजप्पा  :  क्या

 रबड़  का  कारखाना
 आवास और  संभरण  बताने  की

 क  VvoS.  श्री  बिश्वनाथ  राय  :  क्या
 कृपा  करेंगे

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  ताने की कृपा की  कृपा  क्या  सस्ते  मकानों  की  अन्तर्राष्ट्रीय
 करेंगे  कि  क्या  किसी  गैर-सरकारी  संस्था की  प्रदर्शन  में  बनाये गये  कम  व्यय  वाले  मकानों

 रबड़  की  वस्तुयें बनाने  के  लिये  रबड़  का  एक  की  देश  के  विभिन्न  भागों  में
 उपयुक्तता  की

 नया  कारखाना  चालू  करने  की  प्रस्थापना  जांच  पूर्ण  हो  चुकी  और

 विचाराधीन &  ?
 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम

 वाणिज्य  उद्योग  sada  निकले  टे ं¢

 :
 कुछ  व्यक्तियों  ने  सरकार  को

 आवास  और  संभरण  मंत्रो

 इस  प्रकार  का  सुझाव  भेजा  तथा  इनसे  स्वर्ण
 :  और

 एक  औपचारिक
 प्रस्ताव  भेजने  के  लिये  कहा  qe  अभी

 की  जा  रही है  तथा  परिणाम

 गया  ज्ञात  होने  में  कुछ  समय  लगेगा  |
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 श्री  सिद्धनंजप्पा :  देश  के  किन  भागों  में  मूल्य--तथा  गवेषणा  संस्था

 लगभग  एक  सरकारी  संस्था  ही  ठीक  थे  ।
 जांच  प्रारंभ  की  जा  चुकी  है

 ?

 मेरे  लिये  इस  सुझाव  को  स्वीकार  करना  कि

 सरदार  स्वर्ण  सिह  :  प्राविधिक  विशेषज्ञों  बताये  गये  मूल्य  वास्तविक  मूल्यों  से  fara  थे

 की  एक  सुविधा  सर्वेक्षण  समिति  बनाई  गई  है  नितांत  कठिन है  उन पर  संदेह  करने  का
 जिसके  सदस्य  मेजर  जनरल  प्रधान

 मरे  पास  कोई  कारण  नहीं  है  ।

 आर ०  पी०  मुख्य  इंजीनियर

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  सी  ०  पी०
 wis वेदो  :  उक्त  प्रदर्शनी में  प्रदर्शित

 आवास  एच०  Fo  एल०  आवासों  का  क्या  हो  रहा  है  ?  क्या  उनको

 किराये पर  दे  दिया  अथवा  वे  खाली
 निदेशक  इंजी  निया रिंग  )  रेलवे

 नई  धन  गवेषणा
 पड़े  हैं

 ?

 वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  सरदार  स्वर्णा सह :  जी  नहीं  ।  सुचना

 नई  निदेशक  केन्द्रीय  भवन
 संग्रहीत  की  जा  रही  है  तथा  नमूनों  की  जांच  की

 गवेषणा  रुड़की  तथा  निदेशक  एन  वी  नई  जा  रही  है  जिससे कि  उपयुक्त  नमूनों  को

 स्वीकार किया  जा  सके हें  ।  वे  नमूनों  की  जांच  कर  रहे  हैं

 तथा  यह  जांच  देश  के  विभिन्न  भागों  में  नहीं  हो

 रही
 है  ।

 सोमेंट  का  अत्यंत

 क  २४९१.  पंडित  gto  एन०  दीवारो ं:

 श्री  सिद्धनंजप्पा :  देश  के  विभिन्न  भागों  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  fear

 में  इन  नमूनों  की  उपयुक्तता  या  अनुपयुक्तता  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की

 का  निर्णय  किन  आधारों  पर  किया  जाता  हैं  ?
 कृपा  करेंगे  कि  :

 दो FAT  १९५४-५५  के  पहले

 कि  विशेषज्ञ  सभी  पहलओं  पर  विचार  करेंगे  ।  चतुथौशों  में  पिछले  दो  चतुर्थाशों  की  तुलना  में

 बिहार  राज्य  को  दिया  गया  सीमेंट  का
 वे  पहलू  कौन-कौन  से  ह  गे  यह  एक  प्रविधिक

 प्रकट  है  ।  बहुत  कम  कर  दिया  और

 १९५४-५५ के  पिछले  दो  चतुर्थाशों

 श्री  आर०  एस०  दीवान
 :

 बहुत  से  मामलों  में  विभिन्न  राज्यों  की  मांग  कितनी  at  तथा

 में  तथा  विशेषतया  भवन  गवेषणा  संस्था  रुड़की  उनको  कितना  आवण्टन  किया  गया  है  ?

 द्वारा  बनाये  गये  हाउसਂ  पर  प्रदर्शनी  में
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री

 yaar  मकान  से  कहीं  अधिक  वास्तविक  :  और  बिहार  राज्य

 लागत  आती  है  ।  क्या  सरकार  इस  तथ्य  की
 के  आवंटन  में  कोई  कमी  नहीं  की  गई  प्रत्युत

 जांच  कर  रही  है  तथा  यह  जानने  का
 प्रयत्न

 कर
 अत्यंत  बहुत  अधिक  बढ़ा  दिया  गया  है  ।  दो

 रही  है  कि  यह  सच  हैं  अथवा  नहीं
 ?

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखे  जाते  हें  ।

 सरदार  स्वर्ण  सिंह
 :

 बिना  किसी  परीक्षण

 परिशिष्ट  ११,  अनुबंध  संख्या  ¥e]

 के  माननीय  सदस्य  की  बात  को  गलत  बताना  पंडित  डी०  एन०  विवरण  से  हमें

 मेरे  लिये  नितांत  कठिन  है
 ?

 परन्तु  मेरी  धारणा  ज्ञात  होता  है  कि  बिहार  जो  कि  भारत  का

 है  कि  विभिन्न  महत्वपूर्ण  संगठनों  द्वारा  बताय  दूसरा  सब  से  बड़ा  राज्य  हे  २०,०००  टन  की
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 मांग  की  थी  परन्तु  उसके  लिये  नियतन  ९,०००
 wet  ही  हमारी  उत्पादन  करने  की  क्षमता  से

 टन  का  किया  गया  था  तथा  १९५४ के  तीसरे  मालिक रही  है  ।  तथा  इसी  कारण  हम  अपने

 काल  में  इसे  १४,०००  टन  कर  दिया  गया  था
 लक्ष्यों को  बढ़ा  रहे  हें  |

 परन्तु  अन्य  राज्यों  में  जसे  विशे  षतया  आन्
 फरोदाबाद में  बिजलीघर

 की  मांग  १७,०००  टन  की  थी  और
 *  २४९३. श्री  गिडवानी  :  क्या  पुनर्वास

 १५,०००  टन  का  आवंटन किया
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोर-कोचीन की  मांग  ६,०००  टन  की  थी  और

 उसको  ६,०००  टन  ही  दिया  गया  था
 ।  १९५२-५३  तथा  १९५३-५४  में

 फरीदाबाद
 के  बिजली  घर  के  लिये  कितने

 में  जान  सकता हुं  कि  क्या  विभिन्न  राज्यों

 को  जनसंख्या  तथा  प्रारंभ  किये  गये  कार्यों  के
 मूल्य  का  कोयला  खरीदा  गया

 और

 क्या  यह  सच  है  कि  बिजली  घर
 अनुसार  सीमेन्ट  का  नियतन  करने  के  लिये

 कोई  प्रणाली आधार  हे  ?
 के  लिये  कोयला  खरीदने  के  लिये  कोई  मूल्य

 कथन  पत्र
 आमंत्रित

 नहीं  किये  गये  थे
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री

 टी
 ०  :  जी  नहीं  ।  मुख्यधारा  पुनर्वास  उपमंत्री  जे

 ०  के०

 राज्य  का  उत्पादन  तथा  उसको  हमारे  उठाने

 की
 क्षमता  है

 ।
 मामला  यह  हुआ  कि  are  VWRVY, IRV S,  १०  १०

 राज्य
 से

 रेलवे
 उक्त  राज्य में  से  कुछ  भी

 मात्रा  नहीं  ला  सकी  जिसके  कारण  उसको

 १९५३-५४  2,08, 4¥9  ७  ११

 उपभोग  के  लिये  स्थानीय  क्षेत्र  को  ही  आवंटित  कोयला  उप  कोयला  आयुक्त

 कर  दिया गया  ।  कलकत्ता  द्वारा  नियंत्रित दरों  पर

 ही  खरीदा गया  है  | पंडित डो  ०  एन०  तिवारी  :  क्या  सरकार

 को  ज्ञात  है
 कि

 पिछले  दो  वर्षों  में  उत्तर  बिहार  श्री  गिडवानी
 :  जेसा  कि  में  समझता हूं

 में  बहुत  अधिक  बाढ़ें आई  हैं  जिसके  कारण  कि  जब  मूल्य  कथन  पत्र  आमंत्रित  नहीं  किये

 उन  स्थानों
 की

 सीमेंट  की  मांग  बहुत  बढ़  गये  तो  उस  विशिष्ट  साथ को  इस  कायें

 गई  है  तथा  क्या  सरकार  ने  सीमेंट  का  आवंटन  के  लिये  किस  प्रकार  चुना  गया  था  तथा  बिजली

 करते  समय  इन  सब  बातों  पर  विचार  किया  घर  के  चालू  हो  जाने  के  बाद  से  कुल  कितने

 मूल्य  का  कोयला  खरीदा  गया
 था  ?

 श्री  दो०  ठी ०  इन  सब  बातों  श्री  toto  भोंसले
 :

 वह  एक  पुराना  प्रसिद्ध

 पर  हमने  विचार  कर  लिया  था  तथा  इ  सीलिये

 हमने  अपने  लक्ष्य  को  बढ़ा  कर  १००  लाख  की  खानें  भी  हें  ।  कभीਂ  कभी  प्रासंगिक  परीक्षण

 टन  कर  दिया है  ।  किये  जाते  हैं  तथा  यदि  इस  प्रकार  खरीदा  गया

 श्री  कैप्टन :  कुछ  राज्यों के  लिये  किया  कोयला  परीक्षण  में  खरा  उतरता  है  तब  हमें

 प्रदाय  के  सम्बन्ध  में  संतोष  हो  जाता  हैं  ।  जहां गया  आवंटन  मांग  से  बहुत  कम  है  ।  क्या  यह

 इसलिये  हैं  कि  हम  अपनी  सभी  आवश्यकताओं  तक  खरीदे गये  कोयले  का  सम्बन्ध हे  उसका

 को  पूरा  कर  सकने  योग्य  सीमेंट  का  उत्पादन  परिमाण  लगभग  ११००  मन  प्रतिमास  हैं  ।

 नहीं  कर  रहे  त्रों गिडवानी :  मेरा  set  यह  था  कि

 श्री  टो
 ०

 टी०  हमारी  मांग
 कुल  सत्य  कया  था

 |
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 श्र  to  क०  भोंसले  :  १६  रुपये  ४  आने  आवास  और  संभरण  मंत्री

 प्रति  सरदार  सरवण ध  क  ी  ी

 श्री  गिडवानी  १९५०  से  १९५५  तक
 ग्राम  और  कुटीर  उद्योग  ०.३  प्रतिशत

 बिजली  घर  के  चलाने  में  कुल  कितना  भारतीय  कारखाने  49.2  प्रतिश्त

 हुआ  ह  तथा  जनता  को  बेची  गई  विद्युत  afar  विदेशी  ER  प्रतिशत

 से  इसी  अवधि में  सरकार  को  कितनी आय

 हुई
 ?  श्री राम  शरण  :  क्या  मंत्री  जी  बतायेंगे

 fe  ग्राम और  कटार  उद्योगों का  अनुपात

 श्री  जे०  के०  भोंसले  :  १९५०  से  १९५३  तक

 हुई  आय  R49, RCS VI C HT रुपये  ८
 ६

 थी
 इतना कम  क्यों  है  ?

 सरदार  स्वर  fag:  क्योंकि  विभिन्न
 परन्तु  IQaR-4¥ F म  यह  २,३८,२१६  रुपय

 १  ६  पाई थी  ।
 विभागों  सम्बन्धी  सरकारी  आवश्यकतायें  ग्राम

 तथा  कुटी  र  उद्योगों  से  पुरी  नहीं  हो  सकतीं
 |

 श्री  गिडवानी  :  इन  दो  वर्षों  में  कुछ  कितनी
 सेठ  अचल  सिह  :  क्या  माननीय  मंत्री

 हानि  हुई  थी  ?

 महोदय  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विलेज

 श्री  जे०  के ०  भोंसले  म  और  काटेज  इंडस्टीज  से  क्या-क्या  सामानਂ

 लगभग  ५  लाख  रुपये  तथा  294 2-4 ¥  में  खरीदा गया  है  ?

 लाख  रुपये  |  में  इसको  हानि  नहीं  कहेगा  सरदार  स्वर्ण  सिंह  :  कुछ  चीजें  में  बता

 यह  एक  प्रकार  से  वित्तीय  सहायता  हैं  ।  सकता  हुं  :  केन  बास्केट्स  गाइड्स

 और  प  कायर  प्रोडक्ट्स
 श्री  गिडवानी  :  इस  हानि  को  अथवा  जो

 आप  इसे  दृष्टि  में  रखते  हुए  सरकार ने
 और  होज  टैप्स और  इसी  तरह  को

 चीजें  खरीदी  गयी =  ।
 केदार  से  कोयला  खरीदने  की  अपेक्षा  सीधा

 कोयला  खान  से  कोयला  खरीदना  वांछनीय  झोंका  मछली

 क्यों  नहीं  समझा ?  *QVZY  श्री  कासलीवाल  :  TAT  वाणिज्य

 श्री  ज़०  क०  बताया  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सुस्थापित  साथ  हैं
 ।

 इसके  अतिरिक्त  यदि  हमने
 कि

 मलय  कथन  पत्र  के  आधार  पर  कोयला  खरीदने
 कया  यह  सच  ह  कि  ब्रह्मा

 सरकार

 का  विचार  किया  होता  तो  मृत्य  कथन  वाले  ने  भारत  से  झींगा  मछली  के  आयात  के  सम्बन्ध
 अपनें लाभ  को  छोड़  सकते  थे  तथा  आशंका

 में  खली  सामान्य  अनुज्ञप्ति  प्रणाली को  समाप्त

 केवल  यही  रहती  कि  कहीं  प्रकार के
 कर  दिया

 कोयला  का  संभरण  न  किया  जाय

 क्या  यह  भी  सच  हैँ  कि
 इस

 से
 सरकारो  सरोद

 मछली  उद्योग  को  गम्भीर  आघात  पहुचा

 २४९४,  श्री  राम  कारण  :  क्या  निर्माण  और

 आवास  और  संभरण  मंत्री  यह  बताने की  HIT

 यदि  तो  सरकार
 इस

 विषय  में करेंगे कि  पिछले  वर्ष  में  खरीद  विभाग
 क्या  कार्य  करना  चाहती  &  ?

 कपड़े  को  छोड़कर  तथा  कुटीर

 भारतीय  कारखानों और  विदेशों  में  वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री

 a
 यार  हुए  माल  किन  में

 खरीद
 ?

 कान नगों  )  (  और  त  )  हां  श्रीमान
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 कोचीन  में  विशेष  रूप  से  बर्मा  के  लिये  तैयार  के  लिये  हस्तक्षेप  करना  तथा  शीघ्र  ही  कोई

 की  गई  झींगा  मछलियों  के  स्टाक  के  इकट्ठा  क़दम  उठाना  बहुत  कठिन  हो  जाता है

 हो  जाने  का  समाचार  मिला  है  ।  कर  aim  मछलियों  जैसे  मामले  में  जिनहें

 वर्मा  सरकार  ने  हमारे  बर्मा  खाने  की  देश  में  विशेष  रुचि  नहीं  है  ।  विश्व  में

 ऐसी  बातें  ate  सभी  जगह  सरकारी  नीति  में
 स्थित  दूतावास  को  सूचित  किया है

 कि  वर्मा

 में  झींगा  मछली  आयात  करने  के  लिये  बहुत
 ऐसे  भ्राकस्मिक  परिवर्तन  होते  रहते  हैं  ।  सरकार

 इस  विषय  में  यथाशक्ति  प्रयत्न  कर  रही
 after  ही  अनुज्ञप्ति यां  जारी  की  जायंगी  ।

 कौर  बर्मा  सरकार  को  आयात  प्रतिबन्धों को

 श्री  कासलीवाल
 :

 क्या  में  जान  सकता  हूं  ढीला कर  देने  के  लिये  कह  रही  है  जिससे  कि

 कि  क्या  सरकार  बर्मा  सरकार  द्वारा:अनुज्ञप्ति  किसी  झ्राकस्मिक  परिवर्तन  से  इस  क्षेत्र  विशेष

 न  दिये  जाने  की  स्थिति  में  आवश्यकता  से
 के  लोगों  पर  बुरा  प्रभाव  न  पड़े  ।

 अधिक  होने  वाली  अतिरेक  झींगा  मछलियों  के

 उपयोग  की  कोई  योजना  बना  रही  है  ?  पुनर्वास  गृह-निर्माण  निगम

 कै  २४९८.  श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या

 मछली  तो  एक श्री  कानूनगो  :  झोंका
 पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नष्ट  हो  जाने  वाला  माल  हैं
 ।

 उनके  उपयोग

 की  सर्वश्रेष्ठ  योजना  यही  है  कि  देश  में  उन्हें  क्या  यह  सच  है
 कि

 पुनर्वास

 और  अधिक  खाया  जाय  |  निर्माण  दिल्ली  में  सरकार  के  कुछ

 हिस्से हैं श्री  Vo  एम०  थामस  :  क्या  में  जान  सकता

 हूं  किकया  ३  करोड़  रुपये  की
 झींगा  यदि  तो  की तिन गर  में  उस

 मछलियां  कोचीन  और  मालदार  तट  से  निर्यात  संस्था  द्वारा  कितने  प्लाट  बेचे  गये  i  र

 की  गई  ate  यदि  तो  क्या  सरकार  के
 प्लाट  के  खरीदारों  को  कया

 पास  यह  जानकारी  है  कि  भ्रनुज्ञप्तियों  के  बंद
 धायें दी  गयी ं?

 कर  दिये  जाने  से  कितने  लोगों  पर  प्रभाव

 पड़ा  श्र  क्या  में  यह  भी  जान  सकता  हूं  कि  पुनर्वास  उपमंत्री  जे०  क े०  भोंसले  )

 क्या  सरकार  इसी  देश  में  इस  के  लिये  कोई  जी

 बाजार  खोजने  या  उन  बाजारों  का  विकास  ८०८

 करने  का  विचार  करती  है  ?
 (8  }  आवश्यक  सेवाओं  का  प्रबंध

 वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  cto  निगम  द्वारा  होगा ।

 cto  कृष्णमाचारी )  यूजीन  परिस्थितियों  में
 (२)  आसान  क़िस्तों  में  भुगतान

 बर्मा  को  भेजी  जाने  वाली  झौंगा  मछलियों  की
 किया  जाता  हैं  ।

 दस  हजार  टोकरियों  को  कोचीन  में  रोक
 (३)  ऐसे  ख़रीदारों  को

 दिया  गया  था  वे  कदाचित  सभा  को ज्ञात  है  |
 दिल्ली में  भीड़भाड़  में

 वर्धा  सरकार  ने  सहसा  अपनी  आयात  नीति
 रहते  हैं  जिनके  पास

 बदल  दी  थी  ।  रोक  बातों  के  लिये  उसने  खुली  सत्यापित  दावे
 सामान्य  भ्रनुज्ञप्ति  को  रद  कर  दिया  ।  कोचीन

 निर्माण  ऋण  दिये  जायेंगे  ।
 से  भेजी  जाने  वाली  झींगा  मछलियों  के  लिये

 केवल  बर्मा  ही  एक  बाजार  था  ।  जब  व्यापार
 श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  में  जान  सकता

 में  सहसा  कोई  परिवर्तन  होता  तो  सरकार  हूं  कि  जिन  लोगों  ने  प्लाट्स का  पूरा  मूल्य  चका
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 दिया  हूँ  उनको  अब  तक  सेल  डीड्स  नहीं  दिये  फुलकारी

 गये  हें  जिस  से  उन्हें  सरकार  से  सस्ते  गृह-निर्माण

 योजना  के  अन्तर्गत  कर्ण  प्राप्त  करने  में

 *  २५०२.  सरदार  इकबाल  सिंह  क्या

 हो
 रही

 करेंग
 कि  :

 को  जे०
 है०

 भोंसले
 :

 जी  थोड़ी  कुछ  १९५३-५४  और  १९५४-५५

 दिक्कत
 थी

 लेकिन
 अभी  हमने  दिल्ली  स्टेट  में  विदेशियों  को  कितनी  गुलकारियों

 को  लिखा  ह  कि  यह  बात  जल्द  से  का  एक  दस्तकारी  का  का  निर्यात

 जल्द  खत्म कर  और  थोड़ी उसके  बीच  में  ;  और

 अग

 ्  थ  भी  तब  भी  जो

 पैसा
 |  देना  वह  कारपोरेशन दे  ।

 कार  की  भावी  नीति  क्या  है  ?

 भी
 नवल  प्रभाकर

 :
 क्या  यह  तथ्य  हैं  कि  उद्योग  उपमंत्री

 पुनर्वास  गृह-निर्माण  निगम  ने  रक्षित  मूल्यों  :  हमारे  निर्यात  व्यापार

 में  वृद्धि  कर
 दी  यदि

 तो  इसका  कारण  के  आंकड़ों  में  फूलकारी  कोई  पृथक  मद  नहीं
 कया हैं  ?

 है  ।

 श्री  के ०  आप  की  मेरे
 सूचना  उपलब्ध  नहीं हैं

 ।

 लिये  कुछ  अधिक  कठिन  है  ।
 सरकार  गुलकारियों  सहित

 छोटे  अपमान  के  उद्योगों
 का

 निगम  कारी  के  सामान  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन  दे

 रही है  ।
 FQKOR,  श्री  राम  कर  लाल  :  क्या  वार

 गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ५८४  के  उत्तर  के
 सकता  हं  कि  कया  सरकार  को  इस  बात  का

 पता है  कि  विदेशों  में  यह
 सब

 से  लोकप्रिय सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दस्तकारी है  और  इस  देश  में  भी  विदेशियों

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  निगम
 द्वारा  इसे  ही  सब  से  अधिक  खरीदा  जाता  हैं

 ?

 निश्चय  किया  और

 ने  किन-किन  उद्योगों  को
 सहायता

 देने  का

 श्री  कानूनगो
 :  सरकार जिन

 ताओं  और  निर्यात  संगठनों
 से  सम्बन्धित है

 (@)  यह  सहायता  किस  प्रकार  की  होगी  उन  से  तो  अभी  तक  इस  वस्तु  के  निर्यात के

 और
 किन  शर्तों

 पर  दी  जायेगी
 ?  बारे  में  कोई  विशेष  पूछताछ  नहीं

 की
 गई

 है  ।

 परदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  सरकार

 :  और
 छोटे

 पैमाने  इस  दस्तकारी  के  विकास  के  लिये  कोई

 के  उद्योगों
 का

 निगम  अभी  हाल  में
 ही

 स्थापित
 वाही  करेगी ?

 किया  गया  है
 ।

 इसका  विस्तृत  कार्य-क्रम  श्री  कानूनगो
 :  दस्तकारी  als  तथा

 किया जा  रहा  है  ।
 राज्य  सरकारों

 की  सिफारिशों पर  कार्यवाही

 पंडित  डी०  एन०  तिवारी  qe  कब  की  जायगी ।

 तक  बन
 कर  तैयार हो  जायगा  ?

 श्रीमती  गंग  क्या
 में  जान

 सकती

 तैयार  हो  जायगा  को
 लाइसेंस दिये  जाते
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 हैं  या  न्यू  wag  को  भी  लाइसेंस  देने  की  कोई  या  इससे  गरीबों  की  भी  कोई  सहायता  होने

 योजना
 ?

 की  कोई  संभावना हो  सकती  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :  लाइसस  की

 कोई  जरूरत  श्री  कानूनगो  :  लाइसेंस  की  शर्तें  अलग

 नहीं है  ।  अलग  चीजों  के  लिये  अलग  अलग  होती  हैं

 आयात  तथा  निर्यात  अनुज्ञप्ति यां
 लेकिन  इन्तजाम  सब  के  लिये  न्यू  कमरे

 नये  आने  वालों  के  लिये  भी  इन्तजाम  है  ।

 FQYUOY  श्रीमती  गंगादेवी  :  क्या

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  श्री  जोखिम  आल्वा
 :

 क्या  काली  सूची

 के  नाम  अन्य  मंत्रालयों को  भी  भेजे जाते
 कृपा  करेंगे कि  :

 या  यह  बनवारी  लाल  एण्ड  कम्पनी  की

 ऐसे  मामलों  की  कुल  संख्या
 के  मामले  होते  हें  जिससे  सरकार  को  वस्त्र

 कितनी  है  जिन  में  कुछ  व्यक्तियों को
 दी  गई

 व्यापार  में  कई  लाख  की  हानि  हुई  थी  ओर

 आयात  तथा  निर्यात  अनुभूतियों  का  उनके
 उसी  को  हवाई  जहाजों के  क्रय  और  विक्रय

 द्वारा  उपयोग  नहीं  किया  गया  और  उन्हें  खुले  का  भी  ठेका  मिल  गया  था  ?

 बाज़ार  में  दूसरों  को  बेच  दिया  गया  ;  और  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री
 टी ०

 ऐसे  व्यक्तियों के  विरुद्ध  क्या  टो ०  कृष्णमाचारी )
 काली  सूचियां

 कार्यवाही की  गई  हैं  ?  चालित नहीं  की  जातीं  ।  वे  मांगने  पर  दी

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  जाती हैं  ।

 ठीक  श्री  भक्त  ददन  :  क्या  गवर्नमेंट  की  राय कानूनगो )  :  और

 ठीक  तथा  पूरी  सूचना  प्राप्त  नहीं  है  ।  १९५४  में  इस  अपराध  के  लिये  केवल  ब्लेक  लिस्ट

 में  ३७  प्रतिवेदित मामलों  में  से  फर्मों के  ही  कर  देना  काफी  हैं  या  उसके  लिये  कुछ

 और  भी
 सजा  की  व्यवस्था है  ? नाम  काली  सूची  में  लिखे  लिये गये  थे  और

 दो  को  अनुभूतियों  का  व्यापार  करने  के  लिये

 श्री  कानूनगो
 :

 कानून  के  तौर
 चेतावनी दी  गई  थी  ।  १७  मामलों में  अपराध

 पर  जब  कभी  कम्प्लेन्ट होती  हैं  तो  उसके  बारे

 सिद्ध  नहीं  हुआ जब  कि  १२  मामलों की  अभी
 में  अदालत  में  विचार  किया  जाता  हैं  ।

 जांच  की  जा  रही  है  ।

 उत्तर  पुर्व  सामान्य  एजेन्सी
 श्रीमती  गंगादेवी  :  क्या  में  जान  सकती

 हूं  कि  इम्पोर्ट  और  एक्सपो टं  के  लाइसेंस  केवल
 *  Byok,  श्री  डी०  सी०  फार्मा  क्या

 इस्टेब्लिइड  पार्टीज़  को  दिये  जाने  के  लिये  हैं
 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 या  गवर्नमेंट  उन  लोगों  को  भी  दे  सकती  है  ।
 उत्तरपूर्वी सीमा  एजेन्सी  में  किस

 जो  एसकेटी  गरीब  हें  और  बेरोजगार  ह  प्रकार की  विकास  योजनायें प्रारम्भ  की  गई

 क्या  इस  प्रकार से  इन  लोगों  को  भी  लाइसेंस
 हें  ;  और

 दे  कर  उनको  सहायता  पहुंचाने  की  सरकार

 की  कोई  योजना है  ?  या  उन्हीं लोगों  को  जो
 इन  के  सम्बन्ध  में  अभी  तक  क्या

 प्रगति
 हुई  हैं  ? हमेशा  रुपया  बनाने  की  फिक  में  रहते  हें  तथा

 लाइसेंस  ले  कर  ओपन  ्  में  बेच  कर  बेदेदिक-कायं  मंत्री  के  सभासचिव

 मेड  रुपये पर  हाथ  साफ  करते  सरकार  एन०  :  क्या  माननीय

 लाइसेंस  दे  कर  उनको  ही  रहेगी  सदस्य  १८  १९५४  के  श्री  कृष्णाचार्य
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 जोशी  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  gvR  के  श्री  डी०  सी ०  शर्मा  :  क्या  में  जान  तकता

 उत्तर  का  निर्देश  करने  की  कृपा  करेंगे  ?  जेसा  हुं  कि  विकास  के  हेतु  इस  क्षेत्र  की  जनता  के

 उसमें  बताया  गया  है  कि  वहां  की  विकास  ऐच्छिक  सहयोग  को  प्राप्त  करने  के  fest  क्या

 पंचवर्षीय  राष्ट्रीय  योजना  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हें  ?

 विस्तार  खण्ड  तथा  सामुदायिक  परियोजनाओं
 श्री  जे०  एन०  हजारिका  इत  विकास

 के  अन्तर्गत ति  आती  हैं  ।
 परियोजनाओं  में  सार्वजनिक  सहयोग  प्राप्त

 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  करनें  का  सुनिश्चय  करने  के  लिये  प्रत्येक  प्रयत्न

 जाता  ह  ।  परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  किया जा  रहा  हैं  ।

 संख्या  8]
 श्रीमती  खोंगमेन  :  क्या  में  जान  सकती

 श्री
 डी ०  सी

 ०
 फार्मा  :

 कया  में  जान  सकता
 हूं  कि  इस  क्षेत्र  में  सामुदायिक  परियोजनाओं

 हूं  कि
 पंचवर्षीय  योजना  में  इस  के  लिये  कितनी  और  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खण्डों  की  संख्या

 रकम  रखी  गई  है  और  उसमें  से  अभी  तक  कितनी  है  और  वे  किन  स्थानों  पर  हैं
 ?

 कितनी व्यय  की  गई  है  ?
 श्री ॥ ह  एन०  हजारिका :

 सियांग

 श्री  जब  एन०  हजारिका  :  योजना  के
 जन  में  पासीघाट  स्थान  पर  एक  सामुदायिक

 १  करोड़  ६५  लाख  रुपये  निश्चित
 परियोजना  चालू  की  तौर  सीमा

 किये गये  यह  रकम  पशु  क्षेत्र  में  नामसंग  पर  RSKR  में  एक  राष्ट्रीय

 कुटीर  चिकित्सा  तथा
 विस्तार  खंड  प्रारम्भ  किया  गया  ।  हाल  ही

 सार्वजनिक  स्वास्थ्य  के  लिये  है  ।  इसके  में  हमने  सुबनसिरी  सीमा  प्रदेश  में  जीरो

 रिक्त  हमारी  एक  इंजीनियरिंग योजना  हैं  नामक  स्थान  पर  एक  और  खण्ड  खोला  है  ।

 जिसके  लिये  रकम  इस  प्रकार  बांटी  गई  हैं  :

 श्रीमती  खोॉंगमेन  :  क्या  भें  जान  सकती
 संचार  १  करोड़  ३५  लाख  रुपये

 हूं  कि  क्या  सरकार
 आन्तरिक  क्षेत्रों में  भी आवास  ड  लाख  रुपये

 सामुदायिक  परियोजनाओं  तथा  राष्ट्रीय  विस्तार
 १९५१-५२  से  १९५३-५४  तक  व्यय

 खण्ड  स्थापित  करना  चाहती  है  ?
 की  गई  रकम  इस  प्रकार  है

 श्री  ज०  एन०  हजारिका  :  इस  सुझाव  पर
 कृषि  तथा  पशु  पालन  १६.६४  लाख  रुपये

 वन
 अवश्य  विचार  किया  किन्तु  वत  मान

 १२.३५  लाख  रुपये
 विस्तार

 ४.०५  लाख  रुपये
 सामुदायिक  परियोजनाओं  तथा

 कुटीर  उद्योग
 खण्डों  की  प्रगति  को  ध्यान  में  रखते  हुये

 शिक्षा  १२.३६  लाख  रुपये
 इस  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 चिकित्सा  तथा  ara

 जनिक  स्वास्थ्य  १७.४१  लाख  रुपये  श्री अमजद अली  :  क्या  में  जान  सकता  हूं

 अभी  तक  ६२.८१  लाख  रुपये  व्यय  किये
 कि  आसाम  की  उत्तरी  पूर्वी  सीमा  पर  चालू

 की  गई  इन  विकास  परियोजनाओं  के  किसी
 गय  हैं  ।

 स्तर  पर  क्या  भारत  सरकार  आसाम  सरकार
 इंजीनियरिंग  योजना  में  सड़कों  तथा

 को भी  अपने  विश्वास में  लेगी  ?
 इमारतों  के  लिये  ७८.५४  लाख  रुपये  हैं  और

 सामुदायिक  परियोजनाओं  के  लिये  ६.०९  श्री जे०  एन०  हजारिका  :  जहां  तक  इन

 लाख  रुपये  हे ं|  परियोजनाओं  का  सम्बन्ध  इनका  आसाम
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 रकार  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  और  इसका  श्री  कानूनगो  :  सरकार  ने  पहले  हो

 खर्चे  भारत  सरकार ही  वहन  करती
 है

 ।  पंजाब  में  जिलाधिकारी  द्वारा  प्रमाणित

 मोने  के  कुछ  परिमाण  के  निर्यात  की  अनुमति

 नहीं  feat  जायेगा  ?  द ेदी  और  काइमीर  सरकार  से  उनके

 श्री  to  एन०  हजारिका  :  नहीं  |
 उद्योग  निदेशक  द्वारा  निर्यात  की  अनुमति

 दिये  जाने  के  लिये  कहा  गया  हैं  |

 पशमीना  ऊन

 श्री  हेम  राज  :  इस  ऊन  को  तैयार  करने
 *QU OG  ठाकुर  लक्ष्मण  सिह  चालक :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की

 और  कातने  में  होने  वाली  बड़ी  कठिनाई  को

 ध्यान  में  रखते  क्या  सरकार  इस  ऊन  को
 कृपा  करेंगे  कि

 छांटने  तथा  कातने  के  लिये  कोई  संपत्र  स्थापित

 पिछले  तीन  ast  में  निर्वात  की  करना  चाहती  है  ?

 गई  पशमीना  ऊन  या  पदम  का  परिमाण
 श्री  कानूनगो  :  इस  समय  ऐसी

 क्या था  ;  और
 नायें  विचाराधीन  नहीं  हैं  ।

 देश
 के  हाथकरघा  उद्योग

 के
 लिये

 ठाकुर  लक्ष्मण  fag  चालक  :  क्या  में  जान
 frat  पशमीना  ऊन  की  आवश्यकता  है  ?

 सकता  हूं  कि  सरकार  पशमीना  उद्योग  के
 वाणिज्य तथा  उद्योग  उपमंत्री  (  श्री

 पु  चुत्थ  न  के  जों
 पिछ

 पांच
 छः

 कानूनगो  )  ह
 समुद्री  तथा  विधु

 5  वर्षों  में  पशमीना  के  अधिक  मूल्य  के  कारण

 लेखों  में  पशमीना  ऊन  के  आंकड़े  पृथक  रूप
 में  समाप्त

 हो  चुका  क्या  प्रयत्न
 कर  रही

 a  ?
 नहीं रखे  जाते  |  ट् G

 ठीक  ठीक  सूचना  उपलब्ध  नहीं  श्री  कानूनगो  :  मूल्यों के  बढ़ने  से  पहले
 z ठ

 मेरे  विचार  हमारे  देश  की
 आवश्यकता

 से

 अधिक  पशमीना  ऊन  थी  और  इसे  रखना
 ठाकुर  लक्ष्मण  सिह  चार  के  :  कया  में

 जान  सकता  कि  इस  समय  अमृतसर में
 लाभप्रद नहीं  था  ।

 तथा  भारत  के  अन्य  भागों  में  पशमीना
 उच्चतम  न्यायालय  का

 भवन
 पारियों

 के
 पास  पड़ी  हुई  पद मीना  ऊन

 चोरों  मुहम्मद
 का

 कुछ  परिमाण कितना
 ?

 क्या  आवास  और  संभरण  मंत्री

 श्री  कानूनगो
 :

 यह  बताया गया  हैँ
 कि

 पंजाब में
 में

 १५००
 मन

 ऊन
 एकत्र  हो  गई  हैं

 ।

 ठाकुर  लक्ष्मण  fag  चालक
 :

 क्या  में
 निर्माण  में  अभी  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;

 जान  सकता  हूं  कि  कपा  सरकार  को  ज्ञात  है
 भवन  के  किस  तिथि  तक  बन

 कि  के  व्यापारी  यह  कहते  हैं  कि  उन

 के  पास  २५  लाख  रुपये  के  मूल्य  की  ऊन  पड़ी
 जाने  की  आगा  है  ;

 है  जिसका  उपयोग  हथकरघा  उद्योग  नहीं  कर  अभी  तक  उस  पर  कितना  व्यय

 सका है  ?  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते  ea  हुआ है  ;  और

 सरकार  इस  विषय  में  कया  कार्यवाही  करना  निर्माण  का  अनुमानित  व्यय

 चाहती  =?  कितना  ?
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 आवास  और
 संभरण  मंत्री  श्री  एस०  सी०  सामन्त :  क्या

 दार
 स्वर

 :
 नींव  भरने  का  ard  में  अपनाई  गई  प्रणाली  पर  यहां  पर  भी  प्रयोग

 पूरा  होने  को  है  ।  किये गये  हें  ?

 १९५७  के  अन्त  तक  ।
 श्री  कानूनगो  :  कदाचित  माननीय  सदस्य

 लगभग  ६.५  लाख  रुपये  |
 का  आशय  यांत्रिक  लुगदी से  है  ।  यांत्रिक

 पैंतालीस  लाख  रुपये  |  लुगदी  का  उपयोग  मध्य  प्रदेश  में  स्थित  नेपा

 श्री  का सलो बाल :  क्या  में  जान  सकता  फैक्टरी  में  किया  जाने  होते  |  इस  समय

 कार  के  समक्ष  और  कोई  अन्य  प्रस्थापना  नहीं
 हूं  कि  क्या  सरकार  उच्चतम  न्यायालय  के

 पास  की  भूमि  वकीलों  को  उनके  आवास  तथा
 परन्तु  मद्रास  सरकार  यूक्लिप्टस तथा

 कार्यालयों  के  लिये  बेचने  का  विचार  करती
 बेदमुश्क  के  वृक्षों  को  यांत्रिक लुगदी

 के  लिये  काम  में  ora  का  विचार  कर  रही
 ह

 ?
 za
 el

 सरदार  स्वर  सिह  मुझे  खेद  है  कि  ऐसा

 करना  संभव  नहीं  होगा  क्योंकि  इस  क्षेत्र  में
 श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा  :  क्या

 कार  को  ज्ञात  है  कि  मौके  का  चूरा  जिसका इस  कार्य  के  लिये  भूमि  उपलब्ध  नहीं  है  ।
 कि  निर्माण  प्रक्रिया  में  उपयोग  किया  जाता

 अखबारों  कागज  कारीगरों के  स्वास्थ्य  के  लिये  बहुत

 कारक  है  ?  क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध *
 RKok.  श्री  एस०  सी ०  सामन्त

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २७
 में  कोई  जानकारी  अथवा  क्या  सरकार  इस

 सम्बन्ध  में  भी  कोई  गवेषणा  करने  की
 १९५४  के  तारांकित  ser  संख्या  ४९१  के

 पना  करती  हैं  ।
 उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  गन्ने  के  फोक  से  अखबारी  कागज़  के  श्री  कानूनगो
 :

 हमारे  पास  इस  सम्बन्ध

 में  कोई  जानकारी नहीं  है  । दन  के  सम्बन्ध  में  किये  जा  रहे  गवेषणा  काय

 में  कितनी  प्रगति हुई  है  ?  रबड़

 वाणिज्य  तथा
 उद्योग  उपमंत्री  *  2420.  पंडित  डो०  एन०  तिवारी  :

 कान नगों  ):  कुछ  समय  पूर्व  वन  गवेषणा  संस्था  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने

 देहरादून  ने  कुछ  प्रयोग  किये  थे  और  इस  की  कृपा  करेंगे fe  क्या  संश्लेषित रोड

 परिणाम  पर  पहुंची  थी  कि  गन्ने  के  फोक
 की

 बनाने  की  कोई  प्रस्थापना  सरकार  के

 लुगदी में  ३०  प्रतिशत बांस  की  लुगदी
 मिला

 धीन  और  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में

 कर  छपाई  योग्य  कागज़  बनाया जा  सकता
 क्या  कार्यवाही की  गई  है  ।

 था  ।  उस  में  गन्ने  के  फोक  से  और  भी  कम  लागत

 पर  छपाई  योग्य  कागज़  बनाने  के  सम्बन्ध  में
 वाणिज्य  उद्योग  उपमंत्री

 :
 ऐसी  कोई  प्रस्थापना सरकार  के

 अग्रेतर  अनुसंधान  किया
 ।

 यद्यपि  उक्त  विचाराधीन नहीं  है  ।
 साथ  द्वारा  अब  बनाये  गये  कागज़  का

 पंडित  gto  एन०  तिवारी  :  क्या  इस
 दन  पिछली  प्रणाली  की  अपेक्षा  अधिक

 तथापि  अपारदशिता  सामान्य  देश  में  संश्लेषित  रबड़  का  कोई  आयात  किया

 बारी  कागज़  के  लिये  अपेक्षित  स्तर  की  नहीं
 जाता ज्ञ

 @
 ?

 रही है
 श्री  कानूनगो  :

 बहुत  थोड़ी  मादा
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 पंडित  डॉ०  एन०  तिवारी  :  क  थ  ०  ध  ह
 स

 रहे  दो  वर्ष  पुर्व  ऐसा  लगा  था  कि  जैसे

 मूल्य  क्या  था  ?
 हम  आत्मनिर्भर  हो  पर  अब  यह

 श्री  कानूनगो  :  वास्तविक  मूल्य  के  लिये  प्रतीत  होता  है  कि  हमें  अपने  आयात  को

 मुझे  पूर्व-सुचना  की  आवश्यकता  होगी  |  स्तर  बढ़ाते  जाने  की  आवश्यकता  पड़ेगी  |

 क्या  देश  कदाचित  और  पांच  वर्षों  म  हम  को  कोई पंडित  डी०  एन०  तिवारी  :

 रबड़  तथा  रबड़  से  बनी  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  १५,०००  टन  प्रति  वह  आयात  करना  पड़े  ।

 में  आत्मनिर्भर  है  ?  अध्यक्ष  महोदय  अगला  ।  श्री

 श्री  कानूनगो
 :  हमारे  यहां  रबड़  की  कमी  गिडवानी  ।

 श्री  गिडवानी
 :

 seq  संख्या  २५१२  |

 पंडित  डो०  एन०  तिवारी  :  वार्षिक

 पुनर्वास  उपमंत्री  Wo  के०  भोंसले  )  :

 २४,०००
 श्री  मुनि स्वामी  :  क्या  सरकार  द्वारा

 कोई  गवेषणा  संस्थायें  खोली  जाने  की  श्री  गिडवानी  :  मेंने  sat  हिन्दी में

 नहीं  पूछा  में  नहीं  जानता  कि
 उस  का

 पना है  ?
 उत्तर  हिन्दी  में  किस  प्रकार दिया  जा  रहा  हैं॥

 रबड दि  ड  के
 श्री  जे०  के०  भोंसले  :  मूल  सूचना  हिन्दी

 at  मुनि स्वामी :  संश्लेषित

 में  आप  अंग्रेज़ी  में  उत्तर  चाहते  हूँ
 *

 लिये  |

 कानूनगो  :  क्योंकि  हमारे
 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  अध्यक्ष

 को  सम्बोधित  सीधे  माननीय  सदस्य  से
 पास  रबड़  की  कमी  और  हम  कच्चे  रब

 बातें न  करें  । की  बहुत  बड़ी  परिभाषा  का  उत्पादन  करते

 श्री  ज०  के०  भोंसले  :  क्या  में  अंग्रेज़ी हैं

 में  उत्तर  दूं
 या

 हिन्दी  में
 ?

 श्री  To  एस०  थामस  :  क्या  सरकार
 ने

 संश्लेषित  रबड़  तथा  कच्चे  रबड़  की  उत्पादन  अध्यक्ष  महोदय  :  अंग्रेज़ी  ।

 लागत  की  जांच  की  और  यदि  तो  क्या  फ़रो दा बाद  उपनगर

 परिणाम  निकला  है  ?
 FRYER,  श्री  गिडवानी  :  क्या  पुनर्वास

 वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  टी०  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की

 टी ०
 :  यह  प्रश्न  हमारे  समक्ष  कृपा  करेंगे  जिसमें  निम्नलिखित  बातें  दिखाई

 नहीं  है
 ।

 सरकार  ने  इस  समस्या  पर  अभी  गई  हों

 तक  विचार  नहीं  किया  है  ।  फरीदाबाद  उपनगर  के  निवासियों

 पंडित  डो०  एन०  तिवारी  :  हमारे  देश  की  संख्या ;

 में  कितने  रबड़  को  कमी  रहती  है  और  हम  उस  उपनगर  के  निर्माण  की

 प्रति
 त्र

 कितनी  परिमात्रा  का  आयात  कर  रहे
 तरे ?

 प्रारम्भिक  लागत  ;  और

 ह  वर्ष  १९५२-५३  और  १९५३-

 att  alo  ato  कृष्ण  पा चारों  et  प्रति  ५४  में  इस  उपनगर  की  व्यवस्था  पर  किया

 वर्ष  कोई  ३०००  से  थ
 x  ooo  टन  आयात  कर  गया  व्यय  ?

 90
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 पुनर्वास  उपमंत्री  ज़॑०  क्०  के  हम  आशा  करते  हें  कि  सम्पूर्ण  बस्तीਂ

 QR¥,000  व्यक्ति  |  का  औद्योगीकरण हो  जाने  पर  उनको

 गार  देने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी २९५.९१  लाख  रुपये  ।

 ZA4Q—UZ  Bo, SR KEY BIT रुपये  श्री  गिडवानी  :  प्रशासन  का  प्रति  ag

 4.0  रेप  दे  १,७८,८२३  रुपये  |  व्यय  कया  है
 ?

 श्री  गिडवानी :  क्या  यह  सच  है  कि  श्री  जे०  के०  भोंसले

 दाबाद  बस्ती  के  बहुत  से  विस्थापित  व्यक्तियों  में  १,७९,१०७  रुपये  और  १९५३-५४  में

 को  निर्माण  कार्यों  में  कायें  करने  के  लिये  दिल्ली  ३,६४,८१२  रुपये  ।

 लाया  जाता  और  यदि  तो  उन  के

 फरीदाबाद  से  दिल्ली  और  दिल्ली  से
 प्रत्यर्पण  सन्धियाँ

 क  २५१६,  डी०  सी०  शर्मा  क्या
 बाद  लाने  और  ले  जाने  पर  प्रति  दिन  कितना

 व्यय  होता  और  केवल  इसी  मद  पर  अब  तक
 प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 FAT  १९५४  में  भारत  सरकार  और  अन्य  देशों
 व्यय  की  गई  रकमें  क्या  हें  ?

 के  बीच  कोई  प्रत्यपंण  सन्धियाँ  हुई  थीं
 ?

 श्री  जे०
 के०  भोंसले  :  मेरे  पास  पक्का

 पृथक्  आंकड़े  नहीं  परन्तु कोई  १००० से
 वैदेशिक  कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव

 १२००  ब्यक्ति  प्रति  दिन  दिल्ली  लाये  जाते  सादत  चलो  at)  :  कोई  नहीं  |

 हैं  और  वार्षिक  व्यय  इस  प्रकार  था  :  श्री  डी०  सी ०  शर्मा  :  कया  में  जान  सकता

 १९५२-५३  BEC, 2 G4  रुपये  हूं  कि  क्या  हमने  पाकिस्तान  के  साथ  कोई

 १९५३-५४  १,६५,८६८  रुपये  weary सन्धि  की  है  ?

 श्री  गिडवानी  :  क्या  उस  बस्ती  में  कोई  श्री  सादत  अली  खां  :  भारतीय  प्रत्येक

 उद्योग  प्रारम्भ किये  गये  थे  ?  यदि  क्या  १९०३  का  अध्याय ४,  जो  १८८१

 वह  अब  भी  चालू  हें  अथवा  क्या  वह  बन्द  हो  के  पलायित  अपराधी  अधिनियम  का  एक  भाग

 गये  हं  ?
 मान  लिया  गया  भारत और  राष्ट्र  मंडल

 श्री  ज्ञ०  ह०  भोंसले  :  इस  समय  १४  में  अन्य  देशों  के  बीच  gay  कार्यवाहियों

 उद्योग  चालू  हें  और  १२  अन्य  उद्योगों  को
 की

 व्यवस्था  करता  हैं  और  में  समझता  हूं

 अन्तिम  रूप  दिया  जाने  को  है  ।
 कि  वहीं  पाकिस्तान  के  सम्बन्ध  में  भी  है  ।

 हुक्म  fag  जैसाकि  हमें
 श्री  डी०  Alo  वर्मा  क्या  यह  तथ्य

 नहीं है  कि  कुछ  समय  gd  इस  विषय पर
 बताया  गया  हैं  मूल  निर्माण  पर  तीन  करोड़

 रुपये  व्यय  किये  गय ेहें  और  उसके  संधारण
 पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  कुछ  पत्र  व्यवहार

 हुआ  था  और  अब  तक  प्राप्त  उत्तर  बहुत
 के  लिये  बाद  को  कोई  एक  करोड़  रुपया  और

 लगाया गया  ।  में  जान  सकता  हूं  कि  इस  जनक  नहीं  थे
 ?

 चार  करोड़  रुपये  के  व्यय  से  उक्त  बस्ती  में  श्री  सादत  अली  खां
 :

 यह  ठीक  है  ।

 कितने  व्यक्तियों  को  इस  समय  रोज़गार  मिल  पाकिस्तान  के  सम्बन्ध  में  यह  व्यवस्था  अब

 रहा
 है  ?

 तक  क्रियाशील  सिद्ध  नहीं  हुई  है  ।

 श्री  ज्ञ०  Ho  भोंसले  :
 यह  आंकड़ा  मोटे  श्री  डी०  सी ०  फार्मा  :  माननीय

 तौर  से  कोई  २२,०००  हैं  ,  और  दोष  २,०००  सचिव
 के

 उत्तर
 को  दृष्टि में

 रखते  हुए  व्या
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 a.
 में

 यह  समझ
 सकता

 हूं  कि  भारत और
 अल्प  सूचना  और  उत्तर

 स्तान  की  सरकारों  के  बीच  कोई  प्रत्येक
 गोलपाड़ा  को  स्थिति

 सन्धि  विद्यमान  है  ?
 Ho  Yo  "६५  स०  ९.  श्री  एस०  सो ०

 श्री  सादत अलो  खां  :  माननीय  सदस्य
 सामन्त  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने की

 बहुत  अधिक  मान  रहे  हमें  प्रतीक्षा  करनी
 कृपा  करेंगे  कि  :

 होगी  और  देखना  होगा  |

 क्या यह  तथ्य  है  कि  आसाम
 चौधरी  मुहम्मद  wat  :  क्या  में  जान

 कार ने  गोलपाड़ा जिले  में  उत्पात  की  किसी
 सकता हूं  कि  हिन्दुस्तान  के  आजाद  होने

 से  पहले  और  हिन्दुस्तान के  आज़ाद  होने  के

 भी  संभावित  पुनरावृति  को  रोकने  के  लिये

 सैनिक  सहायता मांगी  है  ; बाद  से  ये  ट्रिटियां  किन-किन  मुल्कों  के  साथ

 की  गई  हें
 ?  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ;

 थ्रो  सादत  चलो  खां  :  १९५३  में  भारत  उस  प्रार्थना  को  पूरा  करने  के  लिये

 और  नैपाल  के  बीच  २  अक्टूबर  १९५३  को  कितने  सैनिकों  को  वहां  भेजा  गया  है  ;

 एक  प्रत्यपंण सन्धि  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  थे  क्या  यह  तथ्य  है  कि  ११
 x

 और  यह  २  १९५३  को  लागू  हुई  थी
 ।

 १९५५  तक  Zo00  व्यक्तियों  ने

 बर्मा  के  साथ  विचाराधीन  हैं  भय  के  कारण  पश्चिमी  बंगाल  राज्य

 किन्तु  अभी  तक  कुछ  नहीं  किया  गया  है  |
 प्रवेश  किया  है  ;  और

 बाढ़नियंत्रण  )  (=)  क्या  शरणार्थियों  को  कोई

 FQY LY,  ठाकुर  लक्ष्मण  सिंह  चालक :  यता  दी  गई  हैं  ?

 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  २५
 गह-किये  मंत्रो  जी०  बी०  :

 १९५५  के  तारांकित  Wet  संख्या  २६४  के
 में  पुरा  और  व्यापक  उत्तर  दे  रहा  हूं  और

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कदाचित  स्वेच्छा  से  में  प्रदान  में  पूछी  गई

 कि  पाकिस्तान  सरकार  +  ब्रह्मपुत्र
 कारी  से  कुछ

 अधिक  बता
 रहा  हूं

 ।

 की  बाढ़नियंत्रण  के  लिये  संयुक्त  उपाय  किये
 आसाम  राज्य  का  गोलपाड़ा  ज़िला  राज्य

 जाने  सम्बन्धी  भारत  सरकार  के  सुझाव  को
 पुनस्संगठन  आयोग  के  समक्ष  परस्पर  विरोधी

 स्वीकार कर  लिया  है  ?
 दावों  का  विषय  रहा  है  ।  कुछ  व्यक्तियों  की

 सिचाई  और  विद्युत  उपमंत्री
 यह  धारणा  थी  कि  यह  जिला  पश्चिमी  बंगाल

 अभी  पाकिस्तान  सरकार  के  उत्तर  की  प्रतीक्षा
 में  विलय  कर  दिया  परन्तु  अन्य  कुछ

 की  जा  रही  है  ।
 व्यक्तियों  का  यह  दृष्टिकोण  था

 कि
 वह  आसाम

 ठाकुर  लक्ष्मण fag  चालक  :  इस  तथ्य  में  ही  अप्रैल  १९५५  के  पहले  सप्ताह  में

 को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  पाकिस्तान  सरकार  कई  एक  जुलस  और  सभायें  उस  ज़िले  के

 ने  इस  विषय  में  अब  तक  सहयोग  नहीं  दिया  पश्चिमी  बंगाल  में  विलय  किये  जाने  के  दावे

 भारत  सरकार  ब्रह्मपुत्र  की  बाढ़ों का  के  विरोध  में  आयोजित
 की

 गयीं
 ।  जुलूसों

 नियंत्रण  करने  के  लिये  क्या  करने  की  प्रस्थापना  और  सभाओं के  समाप्त  होते  समय  अधिकतर

 करती है  ?  गुंडों  द्वारा  पत्थर  साइन बो डे  उखाड़

 श्री  हाथो
 :

 में  नहीं  समझता  कि
 लेने  और  व्यक्तियों  तथा

 दुकानों
 पर  आक्रमण

 ट्रक  उत्तर की  करना ठीक  होगा
 किये  जाने  की  कुछ  घटनायें  हुईं  ।  व्यक्तियों
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 के  कुछ  समुदाय  पूर्वी  बंगाल  से  आये  बंगाली  व्यक्ति  मारा  गया  है  और  न  किसी  को  गहरी

 शरणार्थियों जो  उस  जिले  के  भीतर  निर्जन  ३०६  उपद्रवकारी  गिरफ्तार चोट आई  है  ।

 स्थानों में  बस  गये  उन  स्थानों को  छोड़  किये  गये  हैं  ।  और  १००  से  अधिक  मामले

 देने  के  लिये  डरा  धमका  रहे  थे  ।  धुबरी  और  पंजीबद्ध किये  गये  हैं  ।  सशस्त्र  पुलिस
 की

 राज्य  सीमा  के  पार  कूच-बिहार  और  अलीपुर  अतिरिक्त  टुकड़ियां  राज्य  के  अन्य  भागों  से

 द्वार  जैसे  स्थानों  में  बंगाली  शरणार्थियों  का  पहुंच  गई  हैं  और  विश्वास  स्थापित  हो  गया

 कुछ  प्रतिजन  देखा  गया  और  अनुमानों  के  है  ।  शरणार्थियों  का  निष्क्रमण  रोक  दिया

 अनुसार  ९  और  १३  अप्रेल  के  बीच  R,400  गया  हैं  और  उनकी  बहुत  बड़ी  संख्या  अपने

 व्यक्तियों  ने  sane किया  था  ।  ९  अप्रैल को  घरों
 को

 वापस
 आ  नि

 राज्य
 सरकार

 स्थानीय  बोर्ड के चुनावों के  चुनावों  के  सम्बन्ध  में  काफी  ने  सहायता  उपायों  का  आयोजन  किया  है

 संख्या  में  पुलिस  के  तैनात  होने  के  और  उपद्रव  का  शिकार  हुए  व्यक्तियों  की

 राज्य  सरकार  ने  यह  सोचा  कि  उपलब्ध  तुरंत  सहायता  के  लिये  ४०,०००  रुपया  मंजूर

 पुलिस  बल  उपद्रव कारियों  का  सामना  करने  फिया  गया  है  ।  राज्य  सरकार  ने  पुनर्वास

 के  लियें  अपर्याप्त  होगा  और  असैनिक  शक्ति  ऋण  देने  के  लिये  एक  लाख  रुपया  दिया हैं

 की  सहायता  के  लिये  सेना  प्राधिकारियों  और  सहायता  तथा  पुनर्वास  विभाग  द्वारा

 से  सहायता  मांगने  फैसला  किया  22  एक  लाख  रुपया  मंजूर  किया  गया  है
 ।  इस

 अप्रैल  को  राज्य  सरकार  ने  दार्जिलिंग  स्थित  सहायता  के  तुरंत  वितरण  व्यवस्था

 सैनिक  मुख्य  कार्यालय  से  सेनिक  सहायता  की  की  गई  है  ।  स्थिति  में  निरन्तर  हो  रहे  सुधार

 मांग  की ॥  सैनिक  पदाधिकारियों  ने  एक  को  देखते हुये  राज्य  सरकार ने  १५  अप्रैल को

 सेना  पदाधिकारी  को  स्थानीय  असैनिक  सैनिक  प्राधिकारियों  को  सूचित  किया  कि

 प्राधिकारियों  से  घनिष्ठ  सम्पकं  स्थापित  करने  उन  से  मांगी  गई  सहायता  की  अब  आवश्यकता

 नहीं  होगी  ।  वास्तव  में  कोई  सेनिक  दल
 के  लिये  धुबरी भेजा  ।  पैदल

 सेना
 की  दो

 कम्पनियां  १२  अप्रैल  को  सिलीगुड़ी  में  तैनात  पाड़ा  जिले  में  नहीं  भेजे  गये  थे  क्योंकि  उनका

 की  गई  कौर  उनमें  से  एक  को  कूच-बिहार  उपयोग  करना  आवश्यक  नहीं  समझा  गया

 था t भेजा  गिया  जिससे  कि  वह  सेनिक  सहायता की

 वास्तव में  आवश्यकता  पड़ने  पर  गोलपाड़ा  तुरंत

 उपलब्ध हो  सके  ।
 श्री  एस०  alo  सामन्त  :  माननीय  मंत्री

 ने  बताया  कि  घटना  सर्वप्रथम  १.  अप्रैल  को

 राज्य  सरकार  ने  उपद्रव कारियों के  प्रारम्भ हुई  थी  ।  क्या  में  जान  सकता  हूं
 कि

 विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  की  है  और  क्या  दंड  प्रक्रिया  संहिता  की  घारा  988.0  के

 पाड़ा  के  सम्पूर्ण  जिले में
 तीब्र

 पुलिस  कार्यवाही  अधीन  अधिसूचनायें जारी  की  गईं  थीं  ?

 प्रारम्भ कर  दी  गयी  है  ।  ११  अप्रैल  तक
 यदि  तो  कब

 पुलिस  के  दस्ते
 पीड़ित  क्षेत्रों  में

 भेज  दियें
 पंडित  जी०  alo  पन्त  मेरे  ख्याल  से

 गयें थे  ।  राज्य  सरकार से  प्राप्त  नवीनतम
 १  अप्रैल को  नहीं

 समाचारों से  यह  ज्ञात  होता  है  कि  अब  स्थिति

 सामान्य हो  गयी  हैं  ।  १२  अप्रैल  को  हुई
 श्री  एस०  ato  सामन्त  :  माननीय  मंत्री

 मामूली  घटना  के  ९  अप्रैल  के  बाद  नें  बताया  कि  स्थिति  सामान्य  हो  गई

 गोलपाड़ा  जिले  में  कहीं  से  भी  किसी  दुर्घटना
 क्या  में  उनका  ध्यान  अनेक  समाचार  पत्रों  में

 प्रकाशित  इस  समाचार  की  ओर  कि  अखिल
 का  समाचार  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  न  कोई
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 भारतीय  कांग्रेस  समिति  के  मुख्य  मंत्री  ने  के  मेजर  सिंह  और  सहायक  गुप्त

 जिन्होंने  उस  जगह  का  दौरा  किया  था  इस  सूचना  विभाग  के  उप  संचालक  श्री

 दत्त  से  परामर्श  किया  |  सभी  की महीने की  १९  तारीख  को  यह  कहा  था  कि

 आरक्षित स्थिति  सामान्य  नहीं  हुई  यह  सम्मति  थी  im  स्त्री त  में  सुधार

 होने  के  कारण  और  बाहरी  जिलों
 कर  सकता

 हुं
 ?

 पंडित  जो०  बी०  पन्त  :  मुझे  मुख्य  मंत्री  से  पर्याप्त  सशस्त्र  पुलिस  के  पहुंच

 से  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुआ  हे  और  वह  समाचार  जाने  के  कारण  वहां  सेना  की  कोई

 पत्र  में  प्रकाशित  समाचारों  से  बिलकुल  मेल
 उस  जिले आवश्यकता नहीं  थी  ।

 नहीं  खाता
 में  मेरे  और  अन्य  मंत्रियों  के  दोर

 श्री  एस०  सी ०  सामन्त  :  सभापति  महोदय
 का  प्रभाव  शान्तिपूर्ण  वातावरण

 तथा  माननीय  मंत्री  ने  इस  विषय  पर  गम्भीर
 निर्माण  करने  में  बहुत  सहायक

 चिन्ता  प्रकट  की  थी  ।  आसाम  के  मुख्य  मंत्री
 रहा  |  अल्प  संख्यकों  तथा  जनता

 कौर  आसाम  कांग्रेस  के  प्रधान  ने  भी  ऐसा
 के  सभी  विभागों  में  विश्वास  उत्पन्न

 ही  किया है  ।  कया  में  जान  सकता हूं  कि  क्या  ~
 करने  के  लिये  मेंने  पुलिस  सुप

 सरकार  इन  परिस्थितियों  के  कारण  कोई  न्डेन्ट  और  कतिपय  अधीनस्थ

 निष्पक्ष  जांच  करने  जा  रही  है  क्योंकि  राज्य  शिकारियों  के  तुरंत  स्थानान्तरण

 सरकार  और  कांग्रेस  इस  समस्या  को  नहीं  के  आदेश  दे  दिये  हैं  ।  उनके  स्थान

 झा  सकी  है  ?  पर  अन्य  जिलों  से  पदाधिकारी  लायें

 पंडित  जी०  बी०  में  सभापति  की  जा  रहे  श्री  मेनन  पुलिस

 आज्ञा  मुझे  प्रधान  मंत्री  से  व्यक्तिगत
 रिन्टेन्डेन्ट  नियुक्त  किये  गये  हैं  ।

 मामलों  की  जांच  में  शीघ्रता  करनें रूप  से  प्राप्त  नवीनतम  तार  पढ़ूँगा

 के  लिये  में  दुसरे  पुलिस अप्रैल  की  धुबरी में  मेरे  पहुंचने
 न्डेन्ट  और  अन्य  अधीनस्थ

 के  तुरंत  मैंने  बंगाली  समुदाय
 शिकारियों  को  भी  नियुक्त  कर

 और  अन्य  सार्वजनिक  व्यक्तियों

 रहा हूं  ।
 नियंत्रण  पुलिस

 और  डिवीजन  के  आयुक्त  और
 सेक्टर  जनरल  के  अधोन  हैं  ।

 पुलिस  के  इन्सपेक्टर  जनरल  से
 द्रवों  के  परिणामस्वरूप  उत्पन्न  हुये

 जो  मेरे  आदेश  के  अनुसार  उस
 मामलों  की  सुनवाई  के  लिये  में  एक

 क्षेत्र  में  दौरा  कर  रहे  परामर्श
 अतिरिक्त  जिला  ढंडारी  को  भी

 किया  ।  संभरण  और  पुनर्वास  मंत्री

 रख  रहा  हूं
 |

 वह  अंगाई  गांव  में
 और  एक  अन्य  मंत्री  मेरे  साथ  दौरा

 मुझे  दी  गई  पुलिस  के  खिलाफ  एक

 कर  रहे  थे  ।  मेंने  स्थानीय  शिकायत  और  इसी  तरह  की  अन्य

 जाच foetal  और  मद्रास  के  कमेन्ट  शिकायतों  की  च  भी  करेंगे  ।”
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 श्री  के०  के०  बसु :  क्या  यह  तथ्य है  एक  चिन्ता  का  विषय  थी  किन्तु  इसके  लिये

 कि  उस  क्षेत्र  के  श्रमिकों  के  कुछ  प्रमुख  आसाम  प्रयास  के  विस्तार  में  जाने  का

 गण  और
 प्रशासन  कुछ  भाग  भी  इस  कोई  न्यायोचित आधार  नहीं  हैं  ।

 वाही  में  सम्मिलित  था  ?  यदि  तो  क्या

 श्री
 कने

 के०  इस  विशिष्ट
 कोई  अग्रेतर  जो  माननीय

 के  के  के
 मंत्री  द्वारा  पढ़े  गये  तार  में  उल्लिखित जांच

 से  अतिरिक्त  करने  की  प्रस्थापना  करती  अध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  की  टीका

 हे ?  करने  का  कोई  नहीं  है  ।  सभापति  जो

 पंडित
 जी०  बी०  नति  में  नहीं  जानता  कुछ  कहते  हैं  उसे  माननीय  सदस्य  पहले  सुन

 लें  और  तब  निवेदन करें  ।  लगातार  टीका कि  प्रश्नकर्ता  द्वारा दी  गई  जानकारी

 हे  या  नहीं  ।  मुझे  स्वयं  संदेह  है  किन्तु  करना  एक  बुरी  आदत  ह  और  उससे  सभापति

 स्थानीय  प्रशासन  द्वारा  कार्यान्वित  किये  के  कार्यों  में  हस्तक्षेप  होता  है  ।  में

 गये  उपायों  और  संभाव्य  उपायों  को  दृष्टि  कह  रहा था  और  कोई  प्रइन न  पूछा

 में  रखते  उनके  काम  में  हस्तक्षेप  करना
 जाय  क्योंकि  यह  जैसा  कि  माननीय

 उचित  नहीं  होगा
 मंत्री  ने  आसाम  प्रशासन  से  सम्बन्धित

 श्री  एच०  एन ०  amit  :  सुप्रसिद्ध
 है  और  हमें  उस  सरकार  की  स्वयत्तशासिता

 में  हस्तक्षेप  करने  और  उसकी  कार्यकुशलता
 समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  इन  समाचारों

 पर  आरोप  लगाने  का  कोई  अधिकार  नहीं
 के  सम्बन्ध  में  कि  कुछ  उपद्रवकारियों  ने  पूर्वी

 बंगाल  के  शरणार्थियों  के  विरुद्ध  गोलपाड़ा

 की  मुस्लिम  जन  संख्या  का  उपयोग  किया  श्री  इयामनंदन  सहाय :  सेनिक  सहायता

 और  पुलिस  भी  बहुत  समय  तक  घटनाओं  के
 के  सम्बन्ध  में  में  यह  जानना  चाहता  था

 प्रति  उदासीन  क्या  सरकार  को  कोई  अध्यक्ष  महोदय  में  किसी  seq  की

 जानकारी है  ?  अनुमति नहीं  देता  हूं  ।

 पंडित  जी०  ato  यह  राज्य
 श्री  ्  २१  अप्रैल  को  पी०  टी०

 सरकार  से  सम्बन्धित  विषय  हें  और  वह  आई०  ने  यह  समाचार  दिया था  कि

 प्रति  दिन  faster  जारी  करती  रही  है  ।  स्तान  बजे स्ट न्ड्डਂ  और  बाजार  पत्रिकाਂ

 मुझे  विश्वास  है  ia  इन  विज्ञप्तियों  में  प्रत्येक
 के  गोहाटी  स्थित  कार्यालयों पर  तीस

 महत्वपूर्ण  प्रदान  का  निदा  किया  गया  है  और
 मियाँ  ने  आक्रमण  किया  और  खिड़कियों  के

 उन  पर  टीका  की  गई  है  ।
 दिशा  और  अन्य  चीजें  तोड़  डालीं  और  काफी

 श्री  वसन  क्या  में  पूछ  सकता  हूं
 उपद्रव  किया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मेरे  विचार  से  हमें  अध्यक्ष  महोदय  :  में  नहीं  समझता  कि

 इस  wet  की  सीमा  को  समझ  लेना  चाहिये  |  यह  प्रश्न  किस  प्रकार  संगत  है  |

 विधि  और  व्यवस्था  आसाम  राज्य  सरकार  का  पत्र  कुछ  भी  छाप  सकते  हें  और  अपने

 विषय  है  और  केन्द्रीय सरकार  ने  इसलिये  प्रतिनिधियों की  सूचनाओं के  आधार  पर

 हस्तक्षेप  fear  हैं  क्योंकि  गम्भीर  स्थिति  उत्पन्न  जो  सरकारी  सूचनाओं  जितनी  प्रमाणित

 हो  गई  थी  और  सेनिक  सहायता  मांगी  गई  अवश्य  ही  नहीं  होतीਂ  चाहे  कुछ  छाप  सकते

 थी  स्वभाविक  सबके  fae
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  राजस्थान

 बिधि  आयोग
 ८.  जम्मू  और  काश्मीर

 ९.  न्नावणकोर-कोचीन

 (
 श्री  एस०  एन०

 दास
 १०,  पेप्सू श्री  RATAN  :

 पुस्तकालयों  को  आर्थिक  सहायता
 क

 ay  तिम्मय्या  :
 क्या

 श्री  एस०  वी०  एल०  नसीम  :
 FIVE,  श्री  विभूति  मिश्र

 श्री  ato  आर०  चौधरी :  दिक्षा  मंत्री  यह  ताने की की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुस्तकालयों  at  आर्थिक
 क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 सहायता  देने  के  लिये  कोई  नियम  है  ;  और

 यदि  तो  वे  नियम  क्या  हैं
 !

 क्या  किसी  विधि  आयोग  की

 नियुक्ति  तथा  संचालन  के  मामले  में  कोई
 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और

 प्रगति  हुई  है  ;  वैज्ञानिक गवेषणा  मंत्रो  :

 तथा  माननीय  सदस्य  का  ध्यान
 इस  आयोग  के  निश्चित  कायें

 क्या  हैं  ;  और
 योजना  के  अन्तर्गत  शिक्षा  विकास

 की  योजनायें ਂ  नाम  की  पत्रिका  के  पृष्ठ  २३

 आयोग  का  संगठन  HAT  है  और
 की  ओर  दिलाया  जाता  जिसकी  प्रतियां

 यह  कौनसा  त्वरित  कार्य  अपने  हाथ  में  लेगा  ?
 संसद्  के  पुस्तकालय में  मौजूद  हैं  ।

 विधि  मंत्रालय  में  मंत्री  पाटनकर )  :

 प्रादेशिक  सेना
 से  मामला  विचाराधीन  है  ।

 न
 २४४७.  श्री  डी०  Ato  शर्मा  :  क्या

 सेना  में  भर्ती
 रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 *
 २४४५.  श्री  भक्त  क्या  रक्षा  कार  ने  पंजाब में  प्रादेशिक  सेना  के  एकक

 स्थापित  करने  के  लिये  अब  तक  क्या  कायें मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९५४-५५

 में  किन-किन  राज्यों  से  सब  से  अधिक  संख्या  में  वाही की  है  ?

 लोग  सेना  में  भर्ती  हुय े?  रक्षा  मंत्री  :

 रक्षा  उप मंत्रो
 :  सेना  के  बहुत  से  एकक  पंजाब  में  बना  दिये

 उन  दस  राज्यों  के  नाम  जिन  में  से  कि  १  गये  हैं  ।

 १९५४  से  २८  १९५५  तक  सर  से
 जम्मू  तथा  काश्मीर का  विलय

 अधिक
 संख्या  में  जवान  सेना  में

 सेना  भर्ती  निम्नलिखित हैं
 FQVEC.  ठाकुर  लक्ष्मण  सिह  चालक  :

 क्या  गृह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  जम्मू  तथा  सरकार

 .  उत्तर  प्रदेश  के  विभागों के  केन्द्रीय  सरकार में  विलय  हो

 बम्बई  जाने के  वहां  काम  करने  वाले

 चारियों को  भी  केन्द्रीय  सरकार  के  aa

 पश्चिमी  बंगाल  चोरियों
 को  दी  जाने  वाली  सभी  सुविधायें

 बिहार  दी  जायेंगी ;
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 क्या  उनके  वेतनों  ar  नियमन  वृत्तियां  दी  जाती  हें  तो  भारत  सरकार  योजना

 केन्द्रीय  नियमों  के  अनुसार  कर  गया  का  व्याख्या  करने  वाले  प्रेस-टिप्पण  जारी

 हे  और  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों में  लागू  करती है  ।  राज्य  सरकारों से  भी  इसी  प्रकार

 भत्ते  उन्हें  भी  दिये  जाते  हैं  ;  और  के  अन्य  आवश्यक  प्रचार  के  लिये  प्रार्थना

 की  जाती है  | क्या  उनका  स्थानान्तरण  भारत

 संघ  के  किसी  भाग  में  किया  जा  सकता  हैं
 ?  बिदेश  में  प्रशिक्षण

 गृह-काय  उपमंत्री  :
 के  VWS4o,  डा०  राम  सुभग  सिह  :  व्या

 में  नहीं  जानता  कि  सुविधाओं  से  माननीय  दिक्षा  मंत्री  १६  १९५४  को  दिये

 सदस्य का  मतलब  है ं।  जम्मू  तथा  गयें  तारांकित  wat  १२७८  के  उत्तर

 सरकार  के  वह  स्थायी  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आस्ट्रिया  की  सरकार  द्वारा

 केन्द्रीय  असैनिक  सेवा  खਂ  राज्यों के
 व्यवहारिक  प्रशिक्षण  के  लिये  जो  सुविधायें

 स्थानान्तरित  १९५३,
 देने  का  प्रस्ताव  किया  गया  उस  के  लिये

 जिन्हें ९  १९५३  के  भारत  के  गजट  में  व्यक्तियों  का  चुनाव  हो  गया  और

 विभाग  3,  भाग  2,  में  प्रकाशित किया  गया

 के  अधीन  होंगे  ।
 यदि  तो  उन्हें  आस्ट्रिया  में

 कितने  समय  तक  प्रशिक्षण  दिया  जायगा  ?

 उन  स्थायी  करमचारियों

 दिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और
 जो  वेतन  तथा  भत्तों  आदि  का  केन्द्रीय

 क्रम  लेना  चाहते  हैं  और  जो  केन्द्रीय  सरकार
 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  आज़ाद )

 :

 की  सेवाओं  में  ले  लिये  केन्द्रीय  सेवाओं  जी  नहीं  ।

 में  दाखिल  होने  की  तिथि  से  केन्द्रीय  दरों  से  set  नहों  उठता  |

 वेतन  तथा  भत्ते  मिलेंगे  ।  इससे  पुर्व  उन्हें

 राज्य  की  दरों  से  वेतन  तथा  भत्ते  मिलेंगे  ।  जम्मू  तथा  काइमीर  में  युद्धास्त्र  कारखानों  के

 कमंचारो

 जी  at  FQWYR,  चौधरी  मुहम्मद  झडाफो

 योग्यता  छात्रवृत्तियां
 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अखिल  भारतीय  युद्धास्त्र  कर्मचारी  संघ  के

 FQYSR,.  ato  रघुवीर  सिह  क्या
 जम्मू  तथा  काश्मीर  एकक  को  मान्यता  न  देने

 दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 के  क्या  कारण हूं  ?

 कारी  स्कूलों  में  योग्यता  छात्रवृत्तियों  की  योजना
 रक्षा  उपमंत्री  सतोष  :

 के  अधीन  योग्यता  छात्रवृत्तियों के  देने  का
 जम्मू  तथा  काश्मीर  युद्धास्त्र  क्मंचारी  संघ

 विस्तृत  प्रचार  करने  के  लिये  किन  उपायों
 को  मान्यता  न  देने  का  कारण  यह  हूं  कि  जम्मू

 को  काम  में  लाया  जाता  है
 ?

 तथा  काश्मीर  स्थित  युद्धास्त्र  डिपुओं  के

 दिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और  चारी  सेना  अधिनियम  के  अधीन  हैं  और  इस

 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रो  आजाद )
 :  प्रकार  उन्हें  किसी  कार्मिक  संघ  या  मजदूर

 योजना  के  अधीन  जब्र  कभी  भी  छात्रवृत्तियों  संघ  का  सदस्य  बनने  या  उससे  संबंध  रखने  की

 के  लिये  प्राथना  पत्र  att  जाते  हैं  या  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।
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 सम्पदा  शुल्क  अधिनियम  उसके  अभिलेखों  की  सफाई

 *
 QVUR.  श्री  नागेश्वर  प्रसाद  सिन्हा  :  उन्हें  ्  में  भर  उनकी  मरम्मत  करने  और

 नियत
 स्थान  पर  रखने  के  ढंगों  का  किस  सीमा क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सभी  राज्यों  ने  संविधान  के
 तक  यंत्रीकरण  किया  जा  चुका

 अनुच्छेद  २५२  (१)  के  कृषिभूमि  के  शिल्पी  सामान  को  किन  साधनों

 सम्बन्ध  सम्पदा  शुल्क  अधिनियम  को  से  और
 किन  मूल्यों  पर

 प्राप्त  किया  गया

 कार  करते  हुये  संकल्प  पारित  कर  लिये  और

 यदि  तो  किन  राज्यों  ने  ऐसे  अभिलेखों  की  वैज्ञानिक  ढंग  पर

 संकल्प  पारित  नहीं  किये  व्यवस्था  करने  और  सुरक्षित  रखने  के  लिए

 १९४९-५०  से  कितने  शिल्पी  कर्मचारियों क्या इस
 संबंध

 में
 भेजे  गये  सरकारी

 यंत्रों  के  सम्बन्ध  में  किसी  राज्य  ने  कोई  आपत्ति
 की  नियुक्ति  की  जा  चुकी  है  ?

 की  और  शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और

 यदि  तो  उनका  कया स्वरूप है  ?

 बेमानी  गवेषणा  मंत्री  :

 १९५४-५५

 राजस्व  और  असैनिक  व्यय  मंत्रो

 सफाई  करने  और  ger  में  भर  देने
 एस०  eto  :  संविधान

 के
 अनुच्छेद

 २५२  (१)  के  कृषिभूमि  के  सम्बन्ध
 की  प्रणाली  को  आधुनिक  ढंग  से  ठीक  कर

 लिया  गया  मरम्मत  तथा  फिर  से  यथा
 सम्पदा  शुल्क  अधिनियम  को  स्वीकार  करते

 सभी  राज्यों  ने  संकल्प  पारित  नहीं  किये  हैं  ।
 स्थान  रखने  के  संबंध  में  नवीनतम  प्रणालियों

 को  चालू  किया  जा  रहा  है  |

 पश्चिमी

 आंध्र  और  पैप्सू  ने अभी  तक  आवश्यक  संकल्प
 अधिकतर  संयुक्त  राज्य

 लगभग  १,४०,०००  रुपये  की  लागत  पर  |
 पारित  नहीं  किये  है  ।

 ¥¥  ।
 और  पश्चिमी  बंगाल  नें

 इस  विषय  पर  अपना  विधान  बनाने  का  निश्चय  समाचारपत्रों  का  संभरण

 किया  आधार  सरकार  तब  तक  शस  पर

 विचार  करने  को  सहमत  नहीं  जब  तक  कि
 २४५४.  श्री  गिडवानी  :  कया  गृह-काय

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ag  अन्य
 धान  कोताहियों  का  परिणाम  न

 देख  ले  ।  अन्य  राज्यों  से  किसी  आपत्ति की
 क्या  उप मंत्रियों  और

 आशा  नहीं है  ।
 सभा-सचिवों  को  समाचार-पत्रों  का  संभरण

 निःशुल्क  किया  जाता  और

 राष्ट्रीय  अभिलेखागार
 यदि  तो  १९५४-५५  में

 *  २४५३.  श्री  एस०  सी०  सामन्त :  क्या  इस  मद  में  कितनी  राशि  व्यय  की  गयी  ?

 दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 गृह-कार्य  उप मंत्रो  :

 राष्ट्रीय  अभिलेखागार  को  एयर  और  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही

 कन्डीशन  बनाने  का  है  और  प्राप्त  होते  ही  सभा-पटल  पर  रखी

 काम  कब  प्रारम्भ  किया  गया  जायगी  |
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 विश्वविद्यालय  दिक्षा  आयोग  नानफोरस

 FAY  सरदार  अमरपुरा  :  क्या  दिक्षा  स्टोल

 मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  सुती

 सरकार  नें  विश्व  विद्यालय  शिक्षा  चमड़े  की

 आयोग  की  किन  सिफारिशों  को  स्वीकार
 केमिकल्स  नाइट्रोसेलुडोज

 और  लागू कर  लिया  और

 क्या  सरकार  दिल्ली  विश्वविद्यालय
 जनरल

 आदि  |

 के  पास  सिफारिश  भेजना  चाहती है  कि  वह  दुकान

 पर  काम  करने  वालों  और  छोटे  छोटे  शाट  wee  की  बीवी के  लिये  क्षेत्रों

 पारियों  के  वाणिज्यिक  विषयों  की  के  आधार  पर  विक्रेता  नियुक्त  किये  गये  हैं  ।

 रात्रि  कक्षायें  खोलने  की  व्यवस्था  करे  ?  इस  समय  शाट  गैस  के  अतिरिकत  शेव  वस्तुयें

 दिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और
 सरकारी  विभागों  या  निजी  व्यवसाय-संस्थाओं

 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  :
 के  निश्चित  आदेश  पर  ही  कारखानों  में  बनाई

 सभा-पटल पर  एक  विवरण  रखा  जाता
 थौर  बेची  जाती  दें

 है  ।  परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्या
 समाज  दिक्षा  साहित्य

 ko]  *
 २४५७.  नवल  प्रभाकर  :  क्या  शिक्षा

 जी  नहीं  ।  यह  मामला
 मंत्री  ag  बनने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९५४-

 दिल्ली  विश्वविद्यालय का  है  ।  ५५  में  हिन्दी  में  समाज  शिक्षा  सहित्य  के

 युद्ध  सामग्री  के  कारखाने  लेखकों  को  पारिश्रमिक  के  रूप  में  कितनी

 राशि  दी  गई  ? *  २४५६,  श्री  राम  कारण  :  क्या  रक्षा

 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और

 सरकार  के  अन्य  विभागों  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  :

 गैर-सरकारी  उपभोक्ताओं  के  लिये  १९५४  W4IS  रुपया |

 में  युद्ध  सामग्री  के  कारखानों  ट्रायल  सैनिक

 मणिपुर  राज्य  जेल सामान  को  किस  किस  प्रकार  का

 सामान  बन।या  और
 क

 र४५८  श्री  रीडिंग  किलिंग  :  कया

 काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 इन  चीजों  को  बेचने  के  लिये  क्या

 १९५३-५४  तथा  १९५४-५५
 तरीका  अपनाया  गया

 ।

 रक्षा  उपमंत्री  सती दा  चन्द  )  :
 में  मणिपुर  राज्य  जेल  का  व्यय  क्या  और

 सैनिक  सामग्री  के  कारखानों  अन्य  १९५३-५४  की  तुलना में  १९५४-

 सरकारी  विभागों  at  साधारण  उपभोक्ताओं  ५५  में  किन  मदों  के  व्यय  में  वुद्धि  हुई  है
 ?

 के  मुख्यतः  नीचे  fed  गये  प्रकार  के  गह-कार्य  उपमंत्री

 सामान  बनाया  गये  पुर  राज्य
 जे  ल  का  व्यय  १९५३-५४ में  8,8 8-

 १.  शाट  १९२  रुपये  तथा  १९५४-५५  में  १,११,७०३

 रपये  था ॥ २.  माइल्ड  स्टील

 ३.  स्प्रिंग  स्टील
 बिलेटस  नगण्य  वृद्धि  हुई
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 बरोज्धगारी  केलटोन  भण्डार  विभाग

 *QVUR,  श्री  एन०  बी०  पया  FIER,  को  राम  दास  :  रक्षा  मंत्री

 दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  शिक्षित  निम्न  जानकारी  का  एक  वितरण  सभा-पटल

 लोगों  की  बेरोजगारी  कम  करने  की  योजना  पर  tad  की  कृपा करेंगे

 के  अधीन  १९५४-५५  के  दौरान  पश्चिमी
 कैन्टीन  भाग डार  विभाग  का  नियंत्रण

 बंगाल  राज्य  को  कितनी  राशि  दी  गयी  ?
 तथा  प्रबन्ध  करने  वाली  स्वायत्त  शासी  संस्था

 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और
 का संगठन क्या  हूं  ;

 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  :

 प्रति  वर्ष  उसके  लेखों  का  परीक्षण
 ६५.५२,४१६  रुपये  |

 कौन  प्राधिकारी  करता

 आतिथ्य  व्यय  निधि
 क्या  इस  विभाग  के  लेखों  का  संतुलन

 *२४६०.  डा०  सत्यवादी  :  क्या  पत्र  कभी  बनाया  गया  और

 कार्य  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि
 (=)  गत  चार  वर्षों  अर्थात  १९५१  से

 १९५४-५५  में  न्यय  १९५५  तक  के  दौरान  इस  विभाग  को  जो

 निधिਂ  में  से  विभिन्न  मंत्रालयों  के  लिये  कितनी  लाभ  या  हानि  उसकी  wifes  क्या  है  ?

 राशि  निश्चित  की  गई  और  उसमें  से  वस्तुतः
 रक्षा  उपमंत्री  :

 कितनी  राशि  व्यय  और

 (®)  से  सभा-पटल  पर  एक  विवरण

 (a)  अगले  वर्ष  के  लिये  इस  निधि  के
 रखा  जाता  =>

 @  |  परिशिष्ट  ११,
 लिये  कितनी राशि  निश्चित  की

 अनुबंध  संख्या  ५२]

 गह-कराये  उपमंत्री
 राज्य  तथा  गृह-मंत्रालयों  का  विलय

 तथा  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा

 जाता  है  ।  परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  *Q¥E3.  श्री  कृष्णा चा यं  जोशी  :  क्या

 संख्या  ५१]  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  राज्य

 मंत्रालय  का  गृह-कार्य  मंत्रालय  के  साथ  विलय
 कमी दान  प्राप्त  पदाधिकारी

 हो  जाने  के  परिणामस्वरूप कितने  व्यक्तियों  की

 *२४६१.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  नया  रक्षा  छंटनी की  गई

 स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सेवा  से
 गह-किये  उपमंत्री  :  एक

 निवृत्ति  प्राप्त  कितने  भारतीय  कमीशन  ST
 भी  नही ं।

 पदाधिकारी  गत  तीन  वर्षों  में

 पाकिस्तान  गये  ?  कमीशन  प्राप्त  पदाधिकारी

 रक्षा  मंत्री  काटजू  )  :  जहां तक

 FRYE.  श्री  जे०  आर०
 ७  क्या

 रक्षा  मंत्री  निम्न  जानकारी का  एक  विवरण
 सरकार को  पता  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 में  भारतीय  सदस्य  का  एक  पदाधिकारी
 सभा-पटक पर  रखने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 :

 निवृत्ति  प्राप्ति  के  बाद  पाकिस्तान  war
 |

 इस
 हमारी  सशस्त्र  सेनाओं  में  कुछ  कमी

 -

 संबंध में  माननीय  सदस्य का  ध्यान  ३१
 झन  प्राप्त  पदाधिकारियों  का  अनुपात  क्या

 १९५५  के  तारांकित  wet  संख्या  १७६६  के  दे  जो  निम्न  श्रेणियों में
 आते

 उत्तर  की  ओर  आकर्षित  किया  जाता है
 ।  (  १)  अल्प  कालीन  सेवा  पदाधिकारी r
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 (२)  आपात  कालीन  पदाधिकारी ;
 अ्रंग्रेजी  है  ।  किन्तु  उन  थोड़े  से  पदों  जिनमें

 और  कि  हिन्दी  प्रादेशिक  भाषा  का  ज्ञान

 अनिवार्य  है  यदा-कदा  नियुक्ति  के  लिये  आयोग
 (३)

 एक  लिखित  परीक्षा  लेता  है
 |

 इन  श्रेणियों  में  से  प्रत्येक  के

 चोरियों  का  कार्यकाल  क्या  हैं  और  किन  शर्तों  मामला  विचाराधीन है  में

 के  अधीन  उनकी  सेवायें  समाप्त  की  जा  माननीय  सदस्य  का  श्री  टी  ०  एस०  ए०

 सकती  और  चेट्टियार  द्वारा  ५  १९५५ को  पूछे  गये

 किन  श्रेणियों  के  qa faarey  प्रश्न  संख्या  १९१७  के  उत्तर  की  श्र  श्रावित

 निवृत्ति वेतन  के  हकदार  हैं  ?
 करता हूं  ।

 रक्षा  उपमंत्री  :  पंच  वर्षीय  योजना

 से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जता  *  २४६७.  ठाकुर  लक्ष्मण  सिंह  चालक  क्या

 &
 |

 दिखाये  परिशिष्ट  ११,  अनुबंध  संख्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 पुस्तकालय  पहिले  वित्त  आयोग  की  सिफारिश  के  शभ्रनुसार

 *IYEY,  श्री  एस०  एन०  दास  :  क्या  दिक्षा  ८४  करोड़  की  राशि  विभिन्न  राज्यों  को

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  देश  स्थानान्तरित कर  दी  गई  अथवा की  जाने

 वाली  हैं  अथवा  उक्त  राशि  उन  राज्यों
 में  पुस्तकालयों  क॑  संगठन

 और  विकास  हेतु  एक  उचित  अधिनियम  पारित  को  पंच  वर्षीय  योजना  के  प्रधान  कार्यक्रमों

 को  क्रियान्वित करने  के  लियें  दी  जाने  वाली
 करने  के  लिए  किसी  प्रस्थापना  पर  विचार  किया

 गया हूं  ?
 aap  सहायता  में  समायोजित  कर  दिया

 गया है  ?
 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और

 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रो  आजाद )
 :  राजस्व  और  waite  व्यय  मंत्री

 जी  नहीं  एम०  सी ०  वित्त  प्रयोग  की  सीमा  frat

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  परीक्षा  के  भ्रनुसार  कर  तथा  संघ  उत्पादन  शुल्क

 श्री  डी०  सी ०

 में  राज्य  का  सहायता  इत्यादि

 राज्य  सरकारों  को  प्रतिवर्ष  किश्त  में  दिये

 कार्य  मंत्री  २०  १९५४  को  पूछे  गये
 जाते  हैं  ।  उक्त  योजना  में

 तारांकित  संख्या  २३६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध
 केन्द्र  द्वारा  राज्य  सरकारों को  दी  जाने  वाली

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 अ्राधिक  सहायता  के  अलावा  दी  जाती  है  ।

 )  अरब  संघ  लोक  सेवा  श्रायोग  के
 द्वारा

 अतिरिक्त  पद
 अंग्रेजी  के  झ्र लावा  कौन  कौन  सी  परीक्षा यें

 हिन्दी  तथा  प्रादेशिक भाषियों  में  ली
 जाती  *२४६८.  चौ०  रघुबीर  क्या

 और  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  का  भावी  कार्यक्रम  क्या  है  ?

 क्या  यह  सच  है  कि  बढ़ते  हुए  काम

 को  संभालने  के  लिये  उनके  मंत्रालय  में  १९  ४३-
 गह-कार्य  मंत्री

 जी०
 बी०  :

 इस  समय  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  uv  तथा  PEVS— AY  में  कुछ  अतिरिक्त

 द्वारा  ली  जाने  प्रो  सभी  परिवारों की  भाषा
 गजटेड  तथा  झ-गजटेड  पद  बनाये  गये
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 क्या  उक्त  पदों  में  नियुक्तियां हो  भ्रक्तूबर  १९५२  से  मुक्ति  की  तारीख  से  तीन

 महीने  पुर्व  सुचना  देने  की  सामान्य  प्रथा  रही है
 ।

 यदि  तो  चुनाव किस  प्रकार  मुक्ति  से  सम्बन्धित  सूचना  की

 किया  गया  ?
 स्थिति  भाग  के  उत्तर  में  बता  दी  गई  है  ।

 जहां तक  छुट्टी  का  सम्बन्ध  यह  उन  मामलों
 शिक्षा  तथा  प्रारंभिक  संसाधन  और  aa

 निक  गवेषणा  मंत्रो  :  को  छोड़कर  जो  कि  श्रनुदासनिक शारिवा

 प्रशासनिक  अकुशल  ता

 जी  उनमें  से  अ्रधिकांश  को
 जाती रही  हैं  ।

 नियुक्त कर  लिया  गया  है  ।
 राइफल  क्लब

 नियुक्तियां  निम्नलिखित  माध्यमों

 से  हुई  :--  ¥Q¥i90.  श्री  भक्त  ददन  :  कया

 (१)  संघ  लोक  सेवा  war  ।
 कार्य  मंत्री  २४  geuy  को  दिये

 गये  तारांकित संख्या  १६४६ के  उत्तर

 (२)  गृह-कार्य  मंत्रालय  ।
 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (3)  विभागीय  पदोन्नति  ।

 १५  १९४७  से  राइफल
 (¥)  काम  दिलाऊ  दफ्तर  द्वारा  अथवा

 क्लबों  प्रौर  संघों  को  सरकार  द्वारा
 खुले  श्राम  लोगों  से  अ्रभ्यावेदन-पत्र मंगा  कर  ।

 यता  दी  गई  ;

 आपातकालोव  कमो दात  प्राप्त  पदाधिकारियों  उन  क्लबों  संघों  द्वारा  कुल

 कितने  व्यक्तियों  ने  राइफल  बन्दूक  चलाने
 FRYER.  डा०  राम  सुभग  सिंह :  क्या

 रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 में  दक्षता  प्राप्त की  है  ?

 क्या  यह  सच  है  मुक्त  किये  गृह-कार्य  उपमंत्री  :

 संख्या  १६४६  के  उत्तर  में  कही
 जाने  आपातकालीन कमीशन  प्राप्त

 पदाधिकारियों को  मुक्ति  के  तीन  महीने
 हुई  सब  सहायता  १९४७  के  बाद  दी  गई  ।

 इसके  अतिरिक्त भारत  सरकार
 सूचना  दी  जाती  है  तथा  उनको  देय  युद्ध

 भी  स्वीकृत  किया  जाता  है  ;  निम्नलिखित सहायता  दी  गई  है  ।

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि
 (१)  yy  में  हुई  तीसरी  ७

 शूटिंग  चैम्पियनशिप  प्रतियोगिता  के  सम्बन्ध कुछ  जिन्हें  १  प्रक्टूबर, ६  १९५१ से

 में  नेशनल  राइफल
 इंडिया

 मुक्ति  का  रादेश  दिया  गया  उन्हें  न  तो

 सूचना  प्रेषित  की  गई
 न

 उन्हें  उनकी  छुट्टियां
 को  १०,००० रुपये  का  |

 ही  स्वीकृत की  गई  ;  (२)  एसोसियेशन को  सेना  द्वारा  इस

 रूप  में  सहायता  दी  गई  :  REAR,  PER  तथा
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 ?

 Peyy  में  हुई  तीनों  प्रतियोगिताओं में  सै  निकों

 रक्षा  उप मंत्रो  :  द्वारा  प्रबन्ध  तथा  किराये  की

 से  नियमों  में  मुक्ति  के  तीन  महीने  अदायगी पर  सैनिक  स्थान  देने  का

 qa  सूचना  देने  का  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  ;  किन्तु  ऑर्डिनेंस  फैक्टरियों  द्वारा  रियायती  दरों  पर
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 सत्रों  का  देना  सैनिक  बन्दूक  चलाने  के  डाक्टरों  चिकित्सा  पदाधिकारी

 क्षेत्रों  ar  देना  |  *
 Vz.  श्री  ए  आर०  मेहता

 :  FAT

 सरकार
 को  यह  सुचना  देना  संभव  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हमारे  सशस्त्र  बल  में  प्रति  सेवा
 के  लिये  विहित  कोई  परीक्षा  की  जानकारी  कर्मचारियों के  wid  वालें  डाक्टरी

 नहीं है
 ।

 चिकित्सा  पदाधिकारियों  का  क्या  अनुपात

 जल  अवक्षेपण

 २४७१.  श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  क्या  रक्षा  उपमंत्री  :

 सेना  डाक्टरी  चिकित्सक  दल  तथा  सेना  दन्त प्राकृतिक  संसाधन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  चिकित्सक  दल  में  ४€  १  प्रतिशत  तथा

 ३८  प्रतिशत  पदाधिकारियों  के  पास
 क्या  यह  सच  है  कि  अवक्षेपण

 सेवाकालीन नियमित  कमीशन  हैं  ।
 का  एक  नमूना  जो

 कि
 सूखी  वायु  से  जल  एकत्र

 छात्रवृत्तियां

 लन्दन  द्वारा  दिया  गया  हैं  ;
 FQW OS.  श्री  डी०  सी०  शर्मा  :  क्या

 हां  तो  कब  ;  ्र
 शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय भौतिक  प्रयोगशाला  PEYV-KY  के  दौरान  छात्रवृत्तियों  के  रूप  में

 में  इसके  पूरे  आकार  का  नमूना  बनाया  गया  कुल  कितनी  राशि  वितरित  की  गई  ?

 है श्रौर  उसकी  जांच  की  गई  है  ?
 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  कौर

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  Fo  डी०  वैज्ञानिक  गवेषण  मंत्री  आज़ाद )
 :

 :
 जी  हां  ।  BRS,VRVIA  रुपये  ७  |

 ....  2EXR I I
 चोरो-छिपे  व्यापार

 start

 FQWigk,  ठाकर  लक्ष्मण  सिह  चाइक  :

 भारतीय  राष्ट्रजनों  का  पाकिस्तान  को  पलायन
 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 FQWQR,  श्री  कृष्णा चा यं  जोनी  :  क्या  ay  १९४४  के  दौरान  चोरी-छिपे

 गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :  चांदी  लाने  के  कितने  मामले  पकड़े  गये  ;  कौर

 वर्ष  geuw & aha के  दौरान  कितने  ऐसे  मामलों  में  क्या

 व्यक्ति  विभिन्न  प्रकार  के  अपराध  कर  कार्यवाही की  जाती  है  ?

 पाकिस्तान भाग  गये  हैं  ;  राजस्व  और  रक्षा  व्यय  मंत्री  ए०

 कुल  कितने  व्यक्तियों को  उक्त  सी०  :  जानकारी
 एकत्र

 की  जा

 अवधि  में  पाकिस्तान  ने  अपने  देश  को  वापस  रही  हैं  तथा  उचित  समय  पर  सभा-पटल  पर

 भेजा है  ?  रखी  जायेंगी  ।

 गृह-कार्य  उपमंत्री
 :  ऐसे  मामलों  में  यदि  चोरी-छिपे

 भ्र  भारत  सरकार  को  इस  मामले

 vee  ~  a
 व्यापार  का  अपराध  प्रमाणित  हो  जाता  है

 तो

 की  कोई  जानकारी नहीं  ह  ।  समुद्र  सीमा  शु  एना ईस्ट  के
 धीन  चांदी जब्त  कर
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 ली  जाती  है  कौर  सम्बन्धित  व्यक्तियों  को
 अर्थ  राष्ट्रीयता  प्राप्त  कर  ली  वहां  जाने  तथा

 दण्ड  भी  दिया  जाता  है  ।  जानबूझ कर  बसने  की  अ्रनुमति हैं  ?

 छिपे  व्यापार  करने  के  मामलों  में  विदेशी

 यमन  १९४७  की  धारा  २३  के
 बेशक-कार्यो  मंत्री  के  सभा  सचिव

 अधीन  aba  चलाया  जाता  है  |
 सादत  अली  :  जनवरी  PEXR  में  भारत

 तथा  कनाडा  के  बीच  हस्ताक्षरित  हुए

 सेना  के  निवृत-वेतन  करार की  कंडिका  (२) की  शर्तों  के

 भारतीय  उद्भव  कनाडा के  नागरिकों  की *
 २४७६.  डा०  राम

 पु भग  सिंह
 :

 क्या  रक्षा
 पत्नियों  तथा  २१  वर्ष  से  कम  उम्र  के  बच्चों  को

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कैनाडा  में  स्थायी  रूप  से  ara  की  भ्र नुम ति

 क्या  यह  सच  है  कि  वायसराय  के  दी  जाती है  ।  इसमें  निर्धारित संख्या  का  कोई

 कमीशन  प्राप्त  पदाधिकारियों जिन्हें  प्रतिबन्ध नहीं  है  ।  प्रतिबन्ध  केवल  बहुविवाह

 नियुक्त  कर  लिया  गया  भारतीय  कमीशन  के  मामलों  में  हें  जिसे  कनाडा  की  विधियों  के

 पदाधिकारियों की  झ्रापातकालीन
 अनुसार  मान्यता  नहीं  मिली  है

 ।

 कमीशन  दिये  जाने  पर  नियमित  भारतीय

 शन  प्रा  प्त  पदाधिकारियों की  तरह  वेतन  तथा
 टेलिविजन

 we  दिये  जायेंगे  र  वे  भी  उन्हीं  की  तरह

 निवृत्ति  वेतन  तथा  उपदान  पाने  के  अधिकारी

 *
 VQ¥S4.  डा०  राम  सुलग  क्या

 सुचना और  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की
 तथा

 कृपा  करेंगे

 यदि  तो  क्या  इन  पदाधिकारियों

 को  नयी  निवृत्ति  वेतन  संहिता  का  लाभ  उठाने  कया  यह  सच  है  कि  सरकार  भारत

 दिया  जाता  है  ?  में  टेलिविजन  स्टेशन  स्थापित  करने  से  सम्बन्धित

 इंजीनिर्यारंग  टेकनीक  सीखने  के  लिये
 रक्षा  उपमंत्री  :

 वाणी  के  एक  पदाधिकारी  को  अ्रमरीका  भेजने

 (a)  निवृत्ति  प्राप्त  पुनर्नियुक्त हुए  वायसराय
 का  विचार कर  रही

 के  कमीशन  प्राप्त  पदाधिकारियों

 कनिष्ठ  कमीशन  प्राप्त  पदाधिकारी  कहते  हैं  यदि  तो  यह  पदाधिकारी  कब

 भ्रापोतकालीन  कमीशन
 प्राप्त  होने

 तब
 hw  bat

 .

 आपातकालीन कमीशन  प्राप्त  पदाधिकारियों

 भारत  में  टेलिविज़न  स्टेशन  कब  तक की  भांति  ही  भ्र पने  पद  के  वेतन  तथा  भत्ते
 स्थापित होने  की  है  ?

 पातें  किन्तु  वे  नियमित  भारतीय  कमीशन

 area  पदाधिकारियों की  तरह  निवृत्ति  वेतन  सुचना
 और

 प्रसारण  मंत्रो

 तथा  उपदान  के  हकदार  नहीं  होते  ।  are  चतुर्थ  सूची  कार्यक्रम
 के

 अधीन  झ्राकाशवाणी का  एक  ज्येष्ठ
 प्रशन  नहीं  उत्पन्न होता  ।

 अमेरिका में  प्रशिक्षण  के  लिये  भेजा  गया  है  ।

 कनाडा  में  भारतीय
 उसकी  प्रशिक्षण-क्रम-सुची में  ae  मदों  के

 *  २४८४.  श्री  इब्राहीम  :  क्या  प्रधान  मंत्री  अ्रलावा  उस  देश की  टेलिविजन  पद्धति क

 यह  बताने  की  कृपा करेंगे कि  क्या  उन  भारतीयों  टेक्निकल  का  भ्रध्ययन  भी  सम्मिलित

 की  पत्नियों  तथा
 बच्चों  को  जिन्होंने  कैनाडियन
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 भारत  में  एक  प्रयोगिक  टेलिविजन  मद्रास  राज्य  को  खादी  विकास  योजनाओं  के

 की  स्थापना  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  लिये  कितने  रुपये  का  अनुदान  दिया
 ?

 के  एक  भाग  के  रूप  में  लिया  जायेगा  |
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उप मंत्रो  (  श्री  कान- ्

 सामुदायिक  परियोजना  पदाधिकारी  :  अनुदान  ६,२४,२९४  रुपये  ८

 ऋण  २,१४,०००  रुपये  |  अखिल *
 २४८९.  ठाकुर  युगल  किशोर  सिंह  :

 भारतीय  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्ड  द्वारा

 कि
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उक्त  राशिया  प्रदान  की  गई  |

 सामुदायिक  परियोजना  विदेशों में प्रज्ञापन कक्ष हि में  प्रशासन  कक्ष

 प्रशासन  के  अ्रधीन  प्रशिक्षण  पानें  वाले  क
 २४९९.  श्रीमती  इला  पालचोघधरों  :.

 शिकारियों  को  सामुदायिक  परियोजनाओं  में
 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की

 ही  सेवा  करना  झ्निवाये
 कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  राज्य  के  कितने  क्या  विदेशों  में  भारतीय  प्रशासन

 शिकारियों  ने  aa  तक  यह  प्रशिक्षण  प्राप्त  किया
 कक्षों  में  प्लान  वाले  दशकों  के  सम्बन्ध  में  सांख्यकि

 जाती  कौर

 कितने  प्रशिक्षित  पदाधिकारी
 यदि  तो  वर्ष  &yR,

 सामुदायिक  परियोजना  क्षेत्र  के  बाहर  नियुक्त
 geuy  में  इन  प्रज्ञापन  कक्षों  में  कुल  कितने

 किये  गये  हैं  तथा  उनकी  उक्त  नियुक्ति  के  क्या  arn गाय  ?
 कारण  x  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  (att
 योजना  उपमंत्री  एस०  एन०  मिथ ):  :  झर  सुचना  इकट्ठी

 अनुमान  है  कि  यह  seat  खंड  विकास  की  जा  रही  हैं  तथा  यथा  समय  सभा-पटल  पर

 पदाधिकारियों से  संबंध  रखता  हे  ।  प्रशिक्षण
 रखी  जायेंगी  ।

 के  ३  राज्य  सरकारों द्वारा  इन

 शिकारियों  की  नियुक्ति  सामुदायिक  परियोजना
 सीमा पर  धावे

 क्षेत्रों  अथवा  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खंडों  में  की  FQuoo,  श्री  आर०  पी०  कया  प्रधान

 जाती है  ।  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 Yo!
 क्या  हाल  में  ही  पाकिस्तान

 जनों  द्वारा  ग़़जल  गांव  में  भारतीय  सीमा  को
 दो  ।  उनमें  से  एक  की  पदोन्नति  हुई

 कौर  उसे  सहायक  विकास  आयुक्त  बनाया
 उल्लंघन  करने  के  लिए  पाकिस्तान  सरकार  को

 कोई  विरोध भेजा  गया  शर

 सहकारी  विभाग  जहां  वह  पहले  नियुक्त  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में

 gu  वापिस  भेजा  गया  है
 |

 स्तान  सरकार  से  FAT  उत्तर  प्राप्त  द्वारा  है
 ?

 खादों  वैदिक-सायं  मंत्री  के  सभा सचिव

 *
 WLS, Mt AHH : श्री  बालकृष्णन  :  क्या  वाणिज्य  सादत  चलो

 :  तथा

 तथा
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  श्रीमान  ।  पाकिस्तान सरकार  के  उत्तर  की

 क  दर्ज  PEYSAYY  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्रतीक्षा की  जा  रही  है  ।
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 भाखड़ा are  परियोजना  योजना  काल  में  मांग  में  एक-तिहाई  से  श्रमिक
 *
 २५०३. डा०  सत्यवादी  :  क्या  सिचाई  वृद्धि  हो  सकती है  |

 और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  वार्षिक  उत्पादन  में  वृद्धि  करने
 कि

 के  लिये  ताकि  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा
 किया

 ना  योजना  आयोग  पराग्वे  सहित भाखड़ा  परियोजना  में  उस

 चार  जिस  के  सम्बन्ध  में  अनुदानों  की  मांगों  सरकार  के  विचारार्थ  कोयला  आयुक्त  योजना

 पर  wea  भाषण  के  दौरान  में  उन्होंने  संकेत  बता  रहे  हैं  ।

 किया  रोकने  लिये  क्या  कार्यवाही  की
 हथकरघा  उत्पाद

 *२५११.  श्री  क्या  वाणिज्य

 क्या  १०  लाख  रुपये की  हानि  के  तथा

 दिल

 att  की  कृपा  करेंगे

 संबंध  जिस  की  उन्होंने  चर्चा  की  कि

 Nua

 ध्रौर दीयों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  गई  क्या  यह  सच  हैं  कि  मद्रास  राज्य

 के  प्रदर्शन-कक्ष  तथा  विक्रय  विभाग  में

 करघा  उत्पाद  बड़ी  मात्रा  में  इकट्ठा  हो  गया
 यदि  तो  उस

 का  ब्योरा  क्या

 सिचाई  और  विद्युत  उपमंत्री  हाथी
 :

 क्या  सरकार  स्टाक  समाप्त  करने

 विवरण  सभा-पटल पर  रखा  जाता  है  ।
 की  दृष्टि  से  हुण्डी  विक्रय  आरम्भ  करेगी

 ?

 [afera  परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्या  uy]  वाणिज्य तथा  उद्योग  उपमंत्री

 राज्य  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  :
 श्रीमान् । परन्तु सरकार ।  परन्तु  सरकार

 स्टाक  को  ही  प्रतीक  या  गम्भीर  स्थिति  वाला  नहों मामलों  की  तहकीकात हो  रही  है  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  मानती  क्योंकि स्टाक  में  ऋतु  संबंधी  घटोत्तरी

 बढ़ोत्त  री  होने  की  श्राद्या  होती  है  ।
 कोयला

 यद्यपि  भारत  सरकार  ने  हुण्डी  विक्रय
 FQ4Y ol.  डा०

 राम  सुभग  सिंह
 :  क्या

 area  करने  का  निश्चय  नहीं  किया

 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :
 तथापि  परिस्थिति को  संभालने  के  अरन्य  उपाय

 क्या  सरकार  को  यह  है  कि  विचाराधीन हैं  ।

 द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  काल  में  कोयला
 पंजाब  में  सोमेंट  का  कारखाना

 की  मांग  बढ़

 )  यदि  तो  कितने  श्र
 FQU QR.  श्री  आर०  पो ०  क्या  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे
 मांग  की  पूर्ति के  लिए  कोयला

 कि
 .

 के  वार्षिक  उत्पादन  में  वृद्धि  के  लिए  क्या

 चाही  की  गई  या  की  जायेगी  ?  कया  चण्डीगढ़  के  समीप एक  सी  मेंट

 कारखाना  खोलने  के  लिए  पंजाब  सरकार

 उत्पादन  मंत्री  के०  सी०
 ने  भारत  सरकार  से  सहायता  की  प्रार्थना की

 जी

 मांग  में  वृद्धि  की  गणना  हो  रही  है  ।
 यदि

 तो  सरकार  ने  इस  मामले

 फिर  भी
 यह  भ्ननुमान  है  कि  द्वितीय  पंच  वर्षीय  में  क्या  निश्चय  किया  है  ?

 90
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्रो

 :  तथा  (a)  हाल
 में  ही

 उद्योग  तथा  विनियमन )
 QU Q

 fe

 eer

 ro

 १९५१  के  ote  एक  लाईसेंस  के  लिए
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री

 सभा-पटल

 सरकार  से  प्रार्थनापत्र  प्राप्त  है
 वह

 पर  एक
 विवरण

 रखने  की  कृपा
 करेंगे  जिसमें

 झाजकल  विचाराधीन  है
 ।

 लिखित  बातें  दिखाई  गई  हों
 :

 इस्पात  संयन्त्र
 विदेशों  में  उत  स्थानों  की  संख्या

 जहां  भारत  सरकार  ने  wit  तक  वाणिज्य
 QUILL,

 ठाकुर  युगल
 किशोर  सिंह  :  क्या

 उत्पादन  मंत्री  एक  इस्पात  संयंत्र  के  स्थान
 के  स्थान  या

 शो
 रूम  खोले

 लिए  रूसी  विशेषज्ञों  के  दल  द्वारा  किये  गये  उन  पर  होने  वाला  aes

 स्थानों  के  तुलनात्मक  परीक्षण  के  क्या  PEXY—YS  में  किसी  विदेश

 घेदन  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखने  की
 में  कोई  नया  वाणिज्य  ध्यान  खोलने  का  विचार

 कृपा  करेंगे
 ?

 सनौर

 उत्पादन
 मंत्री  के०  सी

 ०

 रूसी
 विशेषज्ञों  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया

 (4)
 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम a

 कपा  ह
 ?

 स्थान  प्रतिवेदन  गोपनीय  माना जा  रहा

 है  श्र  इस  प्रकार  za  सभा-पटल  वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री

 संभव  नहीं  है  ।

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट

 ११,  अनुबंध  संख्या  ५५]

 FQU IG.  डा०  सत्यवादी
 :

 क्या

 झा वास और
 और

 संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 ठाकुर  युगल  किशोर
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सुचना
 और

 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  यह  सच  है  कि
 दूसरी  पंच  वर्षीय

 कृपा  करेंगे कि  :
 के  अधीन  सफाई  wife  के  कामों  में  ~

 १९५४  में  प्रकाशन  विभाग  ने

 लगे  हुए  श्रमिकों
 शौर  सफाई

 के
 कुछ  कितने  मूल्य  की  पुस्तकें  तथा

 पुस्तकों
 की  श्रीवास  समस्या  को  सुलझाने  के

 प्रकाशित कीं  ;  और

 लिये  एक  विशेष  योजना
 स्वीकार

 कर  ली  गई

 शर  क्या  कुछ  व्यक्तियों  तथा  सरकारी

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या

 संस्थाओं  को  घटी  दरों  पर  प्रकाशन  विभाग  के

 साहित्य  का  संभरण  करने
 का

 कोई  प्रस्ताव  है  ?
 हैंः

 आवास  और  संभरण  मंत्री
 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रो

 :  १२/४७,१६२  रुपये
 स्वर्ण  :  तथा

 eat  यह  फैसला  नहीं  किया  गया  है  कि  इस
 आजकल  शैक्षिक  संस्थाओं  और

 कार्य  के  लिये  दूसरी  पंच  वर्षीय  योजना  में  स्तकालयों को
 १०

 प्रतिशत  रियायती  छूट

 कितना  या  कोई
 उपबन्ध

 किया  जाय
 ।  दी  जाती  है  ।

 कुछ  विष  प्रकाशन  भी  संसद
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 सदस्यों  तथा  राज्य  विधान  मण्डलों  के  सदस्यों  गेर-सरकारों उद्योग  क्षेत्र  के  लिये  वित्त

 को  घटी  दरों  पर  दिये  जाते  हें
 ।

 छूट  की

 सरदार युगल  किशोर  सिह

 थ

 इकबाल sa  निर्धारित करने  का  प्रश्न  विचाराधीन है  ।
 ९५०

 क्या  वित्त  मंत्री  निम्न  के  बारे  में

 विदेशी  फिल्मों  के  लिये  भेजा  गया  धन
 एक  विवरण  सभा-पटल पर  रखने की  कृपा

 ९४८.  श्री
 रघुनाथ  सिह

 :  क्या  वित्त  करेंगे  किः

 मंत्री  यह  बताने  की  करेंग ेकि  १९५४  गैर-सरकारी उद्योग  क्षेत्र  के  लिये

 में  विदेशी  फिल्मों  के  भारत  से  वित्त  की  समस्या  की  जांच  के  लिए  fora  बेक

 विदेशों  को  कितनी  राशि  भेजी  गई  ?
 आफ  इंडिया  द्वारा  नियुक्त  की  गई  समिति  की

 कौनसी  सिफारिशें स्वीकार  हो  गई  हैं  ; वित्त  मंत्री  सी०  डी०  :

 माननीय  सदस्य  जो  बातें  जानना  चाहते  हें  वे  अस्वीकृत  सिफारिशें  कौन सी

 और
 इस  प्रकार हें

 faz  2° OR  लाख  रुपये
 वे  सिफारिशें जो  अब  भी  सरकार

 के  विचाराधीन हें  ?
 अमेरिका  43°22 लाख  रुपये

 ants  राजस्व  और  रक्षा  व्यय  मंत्री  To

 जोड़  ४४१३  लाख  रुपये
 सी०  वितरण  तैयार  हो  रहा  है  और

 यथा शिष्य  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा

 पुस्तकालयों को
 आधिक  सहायता

 राष्ट्रीय  योजना  ऋण

 ९४९.  ठाकुर  युगल  किशोर  fag  क्या  ९५१
 fat  विभूति  मिश्र

 a
 ‘att  डी०  सी०

 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  दिक्षा  मंत्री  सभा-पटल  पर  एक

 विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  यह अब  तक  बिहार  राज्य  ने  राष्ट्रीय

 योजना  ऋण  में  कितना  धन  दिया  हे  ;  और  दिखाया  गया  हो  कि  १९५४-५५  में  (३१

 १९५५  प्रत्येक  राज्य  के

 इस  प्रकार  एकत्रित  राशि  से  बिहार
 पुस्तकालयों को  कितनी  आधिक  सहायता  दी

 को  कितना  धन  दिया  गया  है  ?
 गई ?

 राजस्व और  असैनिक  व्यय  मंत्रो  दिक्षा  TAT  प्राकृतिक  संसाधन  और

 एम०  ato  बिहार  राज्य  में  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  :

 राष्ट्रीय  योजना  ऋण  में  लगभग  १  १३  करोड़  सभा-प्टछ  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  |

 रुपये  प्राप्त हुए  हैं  ।  परिशिष्ट  ११,  अनुबंध  संख्या  ५६]

 व्यवस्था  यह  थी  कि  राज्य  सरकारों
 खनिज  संचय

 को  राष्ट्रीय  योजना  ऋण  से  उतना  धन  प्राप्त
 ९५२.  श्री डी सो०  क्या

 होगा  जितना  वे  स्वतंत्र  रूप  से  खुले  बाजार  में
 तिक  संसाधन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 जाकर  प्राप्त  करते  ।  १९५४-५५  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 में  बिहार  में  खुले  आम  ऋण  की  कोई  योजना  284 R-4¥  में  भूतत्ववेत्ताओं  ने

 नहीं  अतः  राष्ट्रीय  योजना  ऋण  से  उस  कांगड़ा  और  गुरुदासपुर  जिलों

 राज्य  को  कुछ  नहीं  दिया  गया  ।



 दें  २२  अप्रेल  १९५५  ३११४

 कितने  मामले  aa  भी  विचार

 उन्होंन ict  fra  a  >  मे
 ्  ?
 cd

 तक स
 |

 (at
 फे०  डी०

 :  तथा  एक  ं  सो ०  से  ३०

 जिसमें  जानकारी  दी  गई  संलग्न  है  ।
 ~

 PEL  HIT  त  ग

 ११,  अनुबंध

 ह
 ye]

 ऋण  प्रार्थना  पत्र  प्राप्त नहीं  हुये  ।  फिर  भी

 यह  समझा  जाता  है  कि  १९४५४  में  राज्य बनारस  हिन्दुविइवविद्यालय  को  अनु

 ने
 पश्चिमी

 पंजाब  के
 विस्टा

 ९५  ३,  श्री  डी०  सी०  sat  :  क्या

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  a  an  प्रशासन

 को  भेजे  थे  जो  उन्हें  भी  ३०  ट  ‘Gene
 वर्षों  में

 बनारस
 हिन्दू  विश्वविद्यालय को  प्रति

 वर्ष  कितना  अनुदान  दिया  गया  है
 ?  से  पहले  ही  प्राप्त  हो  गये  और

 क ७

 ०३१ उन्हें ग्रावइयक जां sit  के
 दिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और

 a  1  मंत्री  :

 विगत  सात  वर्षों  में  aver  हिन्दू  विचार किया  जायेगा  ।  ज्ञातਂ  हुमा है कि इस इस
 लय  को  निम्न  धन  राशियां  अनुदान  के  रूष  में

 मास  के  अन्त  तक  इन  eat
 प्रार्थनापत्रों  के

 दी  गई  ;
 सम्बन्ध

 में
 निश्चय  हो  जायेगा  ।

 ऐसे
 धन  राशि  रुपये  में

 पतरों

 के

 बारे

 में

 em  करना

 grate  वित् RF, Fk, 09k

 VVjRR,NWSc
 प्रशासन  जो  सं विहित  नियोजित

 23,0  2,40%
 a  परकार के  लिये  असंभव

 १९५१-५२
 रे

 9,  0,000

 १९५२-५३  '३,२४,८  ३
 है  |

 a4  ३-५  To,o€,KPR  अपहरण  की  घटनायें

 रे
 0,24,  3¥o  S  श्री  डी०  ato  सातसौ

 ९५५,
 oa

 सिह
 डामर  :

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  ऋण
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  ं

 ९५४,  श्री  डी०  सी०  क्या  fra
 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  भारत  के
 विभिन्न

 +  १९४५४  में  स  ा  क
 राज्यों में  की  ne  i

 द्वारा  दिये  जाने  वाले  ऋण  के  लिये  पंजाब  के  या  कमी  की  कोई  जानकारी  है  ;  कौर

 विस्थापित
 व्यक्तियों से  कुल  कितने

 प्राय

 यदि  तो  wk  में  किस  राज्य

 पत्र
 प्राप्त  हुये

 ;
 में

 ~

 सबसे  अधिक  अपहरण  की  घटनायें  हुई

 aa  तक  कितने  मामलों  में
 केन

 (att

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 कितने  मामलों  में  केन्द्रीय  ऋण  परिशिष्ट  ११,  अनुबंध  संख्या

 ud]
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 १९५४  में  अपहरण की  सब  से  जब्त  की  गई  न्या  fra  प्रकार

 की  तथा  कितने  मलय  को  तथा अधिक  घटनायें उत्तर  प्रदेश  में  हुईं

 तस्कर  व्यापार करने  वालों से चोरो  छिपे  व्यापार

 शरथ  दण्ड  के  रूप  में  कितना  धन  प्राप्त  हश्री
 ?

 _  श्री  डी०  ato  फार्मा
 ५६  राजस्व और  रक्षा  व्यय  मंत्रो  ए०

 चौधरी  मुहम्मद  शफी :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रेंगे
 सी०  Veuy  में  परिश्रमी

 कि  पाकिस्तान से  भारत  में  होने  वाले  इस  तस्कर

 व्यापार के  कुल  ६४१  मामले  पकड़े  गयें
 ।

 १९५४  पूर्वी  पाकिस्तान  से
 उस  काल  में  ज़ब्त  की  गई  ae

 भारत  में  चोरी  छिपे  लाये  गये  माल  के  कितने

 मामले  पकड़े  गये  ;
 कुल  मूल्य  २,८३,४८८  रुपय  था

 उसमें  दिलाई

 की  गई  वस्तुयें किस  प्रकार  TH,  चरस  अफीम  सम्मिलित थे  ।

 की  ate  कितने  मलय  की  श्र

 उस  काल  में  दंड  सहित  wa

 =~

 तस्कर  व्यापार  करने  वालों  से  दंड  के  रूप  में  कुल  eat C8  रुपये  प्राप्त  किये

 ae  दण्ड  के  रूप  में  कितना  धन  प्राप्त  हुआ
 ?

 गय  ॥

 राजस्व और  रक्षा  व्यय  मंत्री  ए०
 fara बेक  से  ऋण

 ato
 >

 gay  में  पूर्वी  पाकिस्तान
 ९५८.  श्री डी०  सी०  क्या  faa

 से  भारत  में  होने  वाले  इस  तस्कर  व्यापार  के
 त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ५२३३  मामले  पकड़े  गये  ।

 REX  में  भारत  ने  ऋण  के  लिये
 उस  काल  में  जब्त  की  गई  वस्तुझों

 का  कुल  मूल्य  9,42, 2¥o  रुपये  था  इन
 कितने  प्रार्थना  पत्र  विस्व बेक  को

 में
 कर  और

 बीज

 चांदनी तथा  ate  कड़ियां  उन  में  से  कितने  स्वीकृत

 सम्मिलित हैं  ।  वित्त  मंत्री  ato  डी०

 उस  काल  में  दण्ड  सहित  wa  ce 2  में  भारतीय

 रुपय  प्राप्त  औद्योगिक ऋण  तथा  विनियोजन  निगम दण्ड क  रूप म  कुल  8,598

 किये  गये  ।  लिमिटेड  के  लिये  एक  करोड़  डालर  के  ऋण

 का  केवल  एक  प्रार्थना  पत्र  भेजा  गया  था  ॥

 चोरी-छिपे  व्यापार
 इस  ऋण  की  स्वीकृति के  लिये  बेक के  सा

 |  श्री  डो०  ato  श्रौपचारिक परार १४ माचें करार  १४  द्  Peyy  को
 Qa.

 aaa  मुहम्मद  दया फो :  हुआ  था
 ।

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  टाटा  तराई  तथा  टाटा  पावर
 कि

 कम्पनियों के  लिये  १६२  लाख  डालर के  ऋण

 १९५४  में  पश्चिमी  पाकिस्तान  के  लिये  बेक  के  साथ एक  करार  Ce  नवम्बर

 से  भारत  में  चोरी  छिप  लाये  गये  माल  के  Peye  को  हुआ  था  ।  इस  ऋण  के  लिये

 faa  मामले  पकड़े  गये  प्रार्थना  पत्र  REXR  में  बैंकाक को  भेजा गया  था  1
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 राष्ट्रीय सेना  छात्र  दल  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  ११,

 ९५९.  श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  क्या  अनुबन्ध  संख्या  ५९]

 रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भूतपूर्व  सेनिक  वेतन  और

 १९५४-५५  में  पश्चिमी  बंगाल  Sf  चौधरी  मुहम्मद  शफी
 ९६१

 alt  भागवत  झा  आज़ाद
 तथा  उड़ीसा  में  कितने  राष्ट्रीय  सेना  छात्र

 दल  राइफल  क्लबों  का  उद्घाटन  ;  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जम्मू  श्र  काश्मीर  राज्य पश्चिमी  बंगाल  कौर

 उड़ीसा में  इन  क्लबों  शारीरिक  सहायता  के  wage  सैनिकों  को  दिये  जाने  वाले  निवृत्ति

 करने  के  लिये  विश्वविद्यालय art  बढ़े  हैं  ;  वेतनों  और  अरन्य  भत्तों  में  वृद्धि  करने  के  लिये

 कोई  निर्णय  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  कितने  धन  की  निवृत्ति  वेतनों  तथा  भत्तों  में

 यता
 दी

 गई  है
 ?  दी  जाने  वाली  प्रस्थापित वृद्धि  की  ठीक-ठीक

 रक्षा  उपमंत्री  सतीश
 रकम  कितनी हैं  और  इसमें  कुल  कितनी  रकम

 पश्चिमी बंगाल  में  ६  कौर  उड़ीसा  में
 लगेगी  ;

 4  उन  भूतपूर्व सैनिकों  को  ये
 बढ़े

 जी  पश्चिमी बंगाल  ।  हुये  निवृत्ति  वेतन  att  भत्ते  कब  से
 मिलने

 लगेंगे ;
 ८००  रुपये  ।

 क्या  अन्य  राज्यों  के  भूतपूर्व

 भ्रष्ट  अधिकारियों  पर  अभियोग  चलाया  जाना  सैनिकों  को  भी  इसी  प्रकार  के  लाभ  दिये

 की  कोई  प्रस्थापना &  ? ९६०,  श्री  इब्राहीम  :  गृह-किये

 मंत्री  यह  कृपा  करेंगे  रक्षा  उपमंत्री  मजीठिया  )

 कि  श्रीमान  |

 ZeXR  शर  १९५४  में  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  खयानत
 पर  रखा  जाता  जिसमें यह  बातें  दी  हुई

 आदि  के  अपराध में  अपने  पर  2  परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्या

 कितने  ग्रभियोग चलाये  ६०]

 उन  में  से  कितनों  में  दण्ड  दिये
 (१)  विभिन्न  स्तरों  पर  दिये  जाने  वाले

 गय  प्रस्थापित  सेवा  निवासी  वेतनों  का  और

 जिन्हें  संदेह  का  लाभ  देकर  छोड़
 (२)  अफसरों  की  श्रेणी  से  नीचे  के

 कर्मचारियों के  सम्बन्ध  में  ग्रस मथता  तथा
 दिया  गया  उन  की  संख्या  कितनी  हैं  |

 विशेष  परिवार  निवासी  वेतन  att  बच्चों
 झोर

 के  भत्तों  की  वृद्धि  को  बताने  वाले  उदाहरण

 कितने  मामलों  में  प्रभी  जांच  की  दिये  गये  हूं  |

 जा  रही है  ?  नियमों  की  क्लिष्टता  के  प्रत्येक

 गुह-काय  उपमंत्री  क्  श्रेणी  में  की  गई  वृद्धि  की  वास्तविक

 रकम  को  बताना  संभव  ह से  (7).  विवरण  सभा  पटल  पर
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 १  १९४९  से  ३१  दिसम्बर  क्या  हाल  ही  में  उन्हें  कोई  भत्ता

 2EXY  के  बीच  की  ata  में  सेवा  निवत्तियों  स्वीकृत किया  गया  हैं  ;

 अ्रसमथंताभ्रों झ्रथवा मत्य के सम्बन्ध में अथवा  के  सम्बन्ध  में
 यदि  at  वह  कितना

 इस  प्रस्थापित  वृद्धि  के  कारण  १,१०,०००  कितनी  अवधि  के  लिए  झ्र  किस

 रुपये  का  व्यय  होगा  ।
 उद्देश्य के  लिये  हे  ;

 निवृत्ति वेतनों  की  बढ़ी  हुई  दरें  क्या  ऐसे  श्र  भी  कोई  मामले

 १  FEYR  से  जिस  तिथि  से  हैं  जिन  में  ऐसे  भत्ते  की  स्वीकृति  दी  गई  हो
 ?

 निवृत्ति  वेतन  दिया  जाना  इन  में से

 भी  तिथि  बाद  की
 उस  से  लागू  होंगी

 गृह-कायें  मंत्री  जी०  बी०

 शर  केवल  इन्हीं  मामलों  तक  सीमित  रहेंगी
 क्योंकि  वह  शासक  नहीं  हैं  ।

 जिन  में  इस  निश्चय  के  बताने  वाले  सरकारी  प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 area के  जारी  किये  जाने  की  तिथि को  हां

 निवृत्ति  वेतन  पाने  वाला  जीवित  हो  ।
 १  जनवरी  ce Of  से  ata

 श्रीमान  ।
 ह  के  लिए  १२००  रुपये  प्रति  मास  की

 बम्बई  और  कलकत्ते  में  सोमा-दायक  चौकियां  स्वीकृति  दी  गई  हैं  ।  यदि  स्थिति  का  पुनरीक्षण

 करने  के  बाद  भारत  सरकार  उचित  समझे

 ९६२.  श्री  गिडवानी  ':  क्या  चित्ति  मंत्री  तो  इस  भत्ते  को  और  भी  जल्दी  बन्द  किया  जा

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सकता  हे  ।  जम्मू  में

 बम्बई  a  कलकत्ते  की  सीमा  कारियों  के  घुस  कराने  फि  परिणामस्वरुप

 शल्क  चौकियों  में  काम  करने  वाले  चारों  श्रेणी  उनकी  कठिनाइयों  विचार

 के  समस्त  कर्मचारियों की  पाक  पाक  संख्या  करते  हुए  यह  भत्ता  एक  विशेष  मामले

 ३१  9euy ay fad at को  कितनी  थी  कौर  की  भांति  दिया  गया  है  ।

 उनमें  से  कितने  कर्मचारी क्रमश
 नहीं

 स्थायी  अ्रस्थायी  हैं
 ?

 एक  मति  का  प्राप्त  होना

 राजस्व  और  रक्षा  व्यय  मंत्री  ए०
 ९६४,  श्री  भक्त  दोन  :  क्या  शिक्षा

 सो०
 शौर  एक  faa

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 रण  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 बिष्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्या  ६१)  क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश

 पच  नरदा
 की  मुरादाबाद  ज़िले  की  ठाकुरद्वारा तहसील

 में  सुलतानपुर-दोस्त गांव  के  निकट  एक  प्राचीन

 ९६३.  श्री  क०  ato  सोनिया  क्या  मूर्ति  प्राप्त  हुई  है  ;

 गृह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 क्या  पूंच  के  राजा  को  कोई नि
 कार्यवाही की  जा  रही  है  ?

 दी  जाती  हैं  दिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और

 यदि  तो  उसकी  कितनी  रकम  निक  गवेषणा  मंत्री
 आज़ाद  )

 @  |  ate  जानकारी  इकट्ठी x
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 की  जा  रही  है  भ्र ौर  बाद  में  सदन  के  सामन  अफसरों  का  बलिवेदी  भ्रमण

 रख  दी  जायेगी ।
 ९६७.  सरदार  इकबाल  सिह  :  क्या

 दिल्ली  पब्लिक  लायब्रेरी  faa  मंत्री  इन  बातों  को  दिखाने  वाला  एक

 विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे
 ९६५.  श्री  नवल  प्रभाकर  :  नया  दिक्षा

 कि

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जिन  सरकारी  प्रफेसरों
 ने  REY¥-

 दिल्ली  पब्लिक  लाइब्रेरी के  चलते

 विभागों  द्वारा  Rew A faech में  दल्ली  नगर  के
 ५४  में  संयुक्त  राज्य  ब्रिटेन

 पश्चिमी  यूरोप  की  यात्रा  की  उनकी  संख्या
 किन-किन  भागों  में  पुस्तकें  वितरित  की  गईं  ;

 और  पदनाम क्या  हैं  ;
 क्या  १९५४  में  दिल्ली  पब्लिक

 लाइब्रेरी  की  चलती  फिरती  मोटर  गाड़ी  द्वारा  ऐसी  यात्राओं का  उद्देश्य  क्या

 था  ; दिल्ली
 के  देहाती  क्षेत्रों

 में  किताबें दी  गई

 थीं ;  ak
 उन  में  से  प्रत्येक  पर  कुल  कितना

 यदि  तो  कितनी ?  व्यय  eat
 ?

 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और  राजस्व  और  असैनिक  व्यय  मंत्री

 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री
 :  Yo  ato  से  सुचना

 इसका  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  एकत्र  की  जा  रही  है  प्री  उपलब्ध  होते  ही

 जाता  परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 संख्या  ६२)

 छावनी  बोर्ड
 (@)  a

 ९६८,  डा०  सत्यवादी :  क्या  रक्षा
 १२,४४४  |

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अबरक खानें

 क्या  यह  सच  है  कि

 ९६६-  श्रीमती  इला  पाल  चौधरी :  क्या  कौर  फिरोजपुर  छावनी

 प्राकृतिक  संसाधन  att  वैज्ञानिक  गवेषणा
 बोर्डों  में  दूसरी  श्र  तीसरी  श्रेणियों

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 में  अ्रनुसुचित  जातियों  के  कर्मचारियों  की

 भारत  में  भ्रामक  की  खानों  की  संख्या  उन  के  लियें  रक्षित  स्थानों  की  संख्या

 संख्या  कितनी  है  तथा  जिन  राज्यों  में  वे  स्थित
 से  बहुत कम  है  ;

 हैं  उन  के  नाम  क्या  हैं  ;

 क्या  द्वितीय  विशव-युद्ध के  समाप्त

 यदि  तो  इसके  कारण

 हैं
 ;  कौर

 होने  के  पश्चात्  भारत  में  श्रमिक  का  उत्पादन

 बढ़  गया  है  या  कम  हो  गया  है  ?  इस  कमी  को  पुरा  करने  के  लिये

 सरकार  क्या  कार्यवाही कर  रही  है  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  Fo  डॉ०

 :  a  रक्षा  उपमंत्री

 सूचना  देने  वाला  एक  विवरण  सम्बद्ध  है
 ।  केन्द्रीय  सरकार  की

 सेवाओं
 में

 परि  बिष्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्य  व  नन्
 TE3  on  रहीम
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 जातियों  के  लिये  स्थानों  के  बारे  में  १६-२३  प्रति  दात  स्थान  अनुसूचित  जातियों

 जो  नियम हैं  ag  यद्यपि छावनी  बोर्डों  पर  के  श्रभ्यथियों  के  लिये  रक्षित  रखना  स्वीकार

 लागू  नहीं  फिर  भी  उन  में  से  अधिकतर  कर  लिया  है  |  कसौली

 site  फिरोजपुर  में  स्थिति  इस  प्रकार  है
 :

 ee  re  ee

 छावनी का  नाम  qa  श्रेणी  के  श्रतिरिवत  श्रनुसू चित  जाति  के  प्रतिशत  अनुसूचित

 कर्मचारियों
 कं  कुल  जाति  कर्मचारी

 सख्या
 कर्मचारियों

 की  कुठ

 सख्या

 ग्रहबाधा  Ro  ४  प्रतिशत

 जालन्धर  १२६  14  पी

 कोर्ट  १७  र  १२  पपी

 ८२  |  पपी

 ste  कमी  का  कारण  विस्थापित  व्यक्ति

 मुख्यतया  अनुसूचित  जातियों
 में  उपयुक्त  QVo.  चौधरी  मुहम्मद  erat

 :

 अभ्यर्थियों  का  न  मिलना  है
 ।

 भविष्य  में  कया

 पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग
 भर्ती  करते  हुये  इस  कमी  कों  पूरा  करने  का  कि

 किया  जायेगा

 पूंच  at  मुजफ्फराबाद

 और  के  नगरीय  विस्थापित
 पाकिस्तानी  राष्ट्र जनों  का  बसाया  जाना

 व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  है  ;  कौर

 ९६९.  श्री  एम०  एल०  अग्रवाल :  क्या  उन  में  से  अरब  तक  कितने  व्यक्तियों

 को  जम्मू  और  काश्मीर  सहित  भारत  के  विभिन्न
 शाह-कार्यो  मंत्री  गृह-कायें  मंत्रालय  के  प्रतिवेदन

 राज्यों  में  बसाया  गया  है  ?
 QeUv—YUY Heh  H ara A Ag aaa १  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :  पुनर्वास  उपमंत्री
 जे

 ०
 Fo  भोंसले

 और  पृथक  पृथक  अकड़
 व्या  उक्त  प्रतिवेदन  के  २३

 प्राप्त  नहीं  हैं  ।

 की  पंक्ति  ११  में  उल्लिखित  व्यक्तिਂ

 उसी  पृष्ठ  की  पंक्तियों
 ५

 से  में  उल्लिखित
 चिन्ह  तथा  नाम  अधिनियम

 श्रेणी  (१)  ate  (२)  में  वर्णित
 व्यक्तियों

 में  ९७१.  श्री  एन०  बो०  चौधरी  :  क्या

 सम्मिलित  है  तथा  तदात्मक  है  ;  att  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  ॥
 यदि

 तो
 ऐसे  कितने

 व्यक्तियों

 को  १९४३  से  भारत  में  स्थायी  रूप  से  बस  जाने  ऐसे  मामलों  की  संख्या  कितनी

 की  ऐसी  उदार  सुविधायें दी  गई  हैं  ?  है  जिन  में  चिन्ह  तथा  नाम
 द  ग्र धि नियम

 उपमंत्री  रय  ि  ,  १९५०  के  भ्रन्तगंत, जब से जब  से

 वह  लागू  gar  दण्ड  दिये  गये  हैं  ;
 कौर

 नहीं  ।

 ये  अपराध  किस  प्रकार  के  थे
 ?

 रे०२  ॥
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  (  २१४  १,५०८  |  | |  |

 टो  ०  कृष्णमाचारी  )  ः
 श्र  (a)

 अवरुद्ध  आस्तियां
 राज्य  सरकारों  से  सुचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  ate  उपलब्ध  होते  ही  सभा  पटल  पर  रख
 ह

 Sov.  श्री  डॉ०  ato  शर्मा  ॥  व्या

 दी  जायेगी
 णिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २७

 PEYY  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ४६५  के
 दाह तृत के  बाग

 उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क़्या  करेंगे

 ९७२.  कदा वयं गार  क्या  कि  भारत  में  अवरुद्ध  जापानी  आस्तियों  का

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  सभा  पटल  पर
 मूल्य क्या  है  ?

 इन  बातों को  दिखाने  वाला एक  विंवरण

 रखने  की  कृपा  करेंगे
 :

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 टो ०  :  लगभग  दो  करोड़

 इस  समय  देश  में  राज्यवार  रुपये  ।

 कान  एकड़  भूमि  में  शहतूत  के  बाग़  लगे  हुये
 ि  कालो  faa
 हैं  ;  प्रौढ़

 R9&,  ठाकुर  लक्ष्मण सिह  चालक  :
 देश  की  कुल  कृषि  योग्य  भूमि

 की

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 तुलना में  इस

 क्षेत्र
 की

 प्रतिद्यातता
 क्या

 कृपा  करेंगे  कि  ॥

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  eto

 FEXR—-YY  शआर  PEXY—VY
 ढो०  :  एक  विवरण

 में  भारत  में  काली  fra  ar  कितना  उत्पादन
 सम्बद्ध  है  |  परिशिष्ट  ११,  अनु

 ra

 संख्या  ६४]
 शौर  खपत  हुई  ;

 उसी  में  किये  गये  काली
 लगभग  «०४

 नीचे  के  निर्यात  का  परिमाण  तथा  मूल्य

 क्या है  ?
 दष्टाक a

 R98  श्री  डी०  to  शर्मा  ब्या
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 टी ०  :  PEXR—K“Y
 प्रधान

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 में  उत्पादन का  अनुमान  २२,००० टन  लगाया

 अल्पकालीन  दुष् टांक  पर  PeUv  गया  था  ।  १९५४-५५  के
 gies  प्रभी

 में  जो  भारतीय  पाकिस्तान  गये  उनकी  संख्या
 उपलब्ध नहीं  हें  ।  खपत  सम्बन्धी ठीक  ठीकਂ

 कितनी  थी  ;  शर  सुचना  प्राप्त  नहीं  है
 ।

 देश  में  काली  मिले

 की  खपत  का  अनुमान  मसाला  जांच  समिति

 इस  अवधि  में
 जो

 पाकिस्तानी  द्वारा  ५८००  टन  प्रति  वर्ष  लगाया  गया  था  ।

 अल्पकालीन  दृष्टांत  पर  भारत  उन  की  ~
 १२.  करोड़ संख्या  कितनी  थी  ?  १९५३-५४  में

 ८७  लाख  रुपये  के  मूल्य की  १२,७५०  टन

 वेदेदिक-कार्म  मंत्री
 के

 सभा सचिव  fat  निर्यात  at  ake

 सादत  अली  :  (®)  द्  19,% IE  PEYVRYY  (HAA-HUA)  में  ६  करोड़



 २१२७  लिखित  उत्तर  २२  अप्रैल  १९५५  लिखित  उत्तर  ३१२८

 ४३  लाख  रुपये  के  मूल्य  की  १२,३६०  टन  रूपकला  इस्पात  संयंत्र

 काली  fra  निर्यात की  गई  श्री  डी०  Ato

 यूरेनियम  के  निक्षेप
 श्रीमती  तारक इव री  सिन्हा

 ese \  श्री  निरंजन  जेना

 1  श्री  डी०  Ato  दामाँ  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 लक्ष्मण  fag  चालक  :  करेंगे कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  रूरकेला  इस्पात  संयंत्र  के  निर्माण

 कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;

 कया  यह
 सच

 है  कि  यह  प्रगति sit  तक  यूरेनियम के  नये  निक्षेपों  i

 का  पता  लगाने  के  लिये  कितने  पुरस्कार  दिये  सचमुच  से  बहुत  पिछड़ी  हुई  है
 ;

 गये  हें  ;  कौर
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 हैं ;

 सब  से  बड़े  पुरस्कार की  धन  राशि
 ७  देरी  को  रोकने  के  लिये

 कितनी थी  ?
 कया  कार्यवाही  की  गई  है  या  किये  जाने

 की
 a

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  के  सभा  व  प्रस्थापना  ह
 ?

 (at  सादत  अली  ।  कौर  उत्पादन  मंत्री  के०  सो०  :

 कोई  नहीं  |  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा

 जाता है  ।  परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध
 पंजाब  को  अनुदान  संख्या  q4]

 Rv.  थी  डी०  ato  wal  :  qr  जी  नहीं  ।

 योजना  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे कि  :  शर
 wet  उत्पन्न  नहीं

 १९५४-५५  के  लिये  पंजाब  को
 होता  ।

 टाइपराइटर
 सामुदायिक  परियोजना  विकास  तथा  राष्ट्रीय

 विस्तार  खंडों  के  लिये  कितनी  धन  राशि  का  ९७९.  श्री  डी०  सो०  WAT  :  क्या

 नियतन  किया  गया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  १९५४-४५  में  कितने  टाइपराइटरों

 art  तक  विभिन्न  परियोजना प्र ों  का  ग्रा यात  किया  गया  ?

 में  कितनी  धन  राशि  व्यय  हुई  है  ;
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टो०

 वस्तु  के  रूप  में  अथवा  धन  के  रूप
 टी०  :  अप्रैल  १९५४  से

 PENY  तक  लगभग  ७,४००  पूर्ण
 में  ऐच्छिक  अंशदान  से  प्राप्त  हुई  धन  राशि

 टाइपराइटर  शिकायात  किये  गये थे  ।
 कितनी दूँ

 कनाडा  में  भारतीय

 योजना
 उपमंत्री  एस०  एन०  ९८०.  श्री  इब्राहीम  :  क्या  प्रधान  मंत्री

 5g  करोड़  रुपये  ।
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 2.00 HUS Py .  रुपये  ।
 |  मार  क्या  यह  सच  है  कि  कनाडा  में

 R54  करोड़  रुपये  ।  [१९५९  स्थायी  रूप  से
 रहने  वाले  भारतीयों  को



 SIRS  लिखित  उत्तर  २२  अप्रैल  PBUy  लिखित  उत्तर  ३१३०

 पुत्रियों  के  ax  ढूँढने  में  बड़ी  कठिनाई  का  प्रारम्भिक  स्कूलों  में  पड़ें  वाले  कत कारी

 ara  होता है  क्योंकि  कनाडा  सरकार  ने  ठाकर  तथा  पर्वतीय  ख़ादिम  जातियों  के

 भारतीयों के  उस  देवा में  जाने पर  नियंत्रण  बच्चों  को  दोपहर  भोजन  देने  की

 योजना  30.0 लगाने
 की  नीति  को  अपनाया है  ;  स्वीकार  की  है  ।

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  १९५६  को  समाप्त होने  वाले  १  g/R

 कोई  प्रतिनिधान किया  है  ;  कौर  क्ष  के  लिये  योजना  कीਂ  प्रकाशित  लागत

 ३०,०००  रुपये  है  |

 rT ? (7)
 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम

 सेंधा  नमक

 वेदेदिक-काय  मंत्रो  के  सभा सचिव  ९८२.  ठाकर  लक्ष्मण  fag

 स
 दत  चलो

 :  सरकार को  क्या  उत्पादन  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  १९४७  से  १९५४  के  अन्त इतना  ज्ञात  हैं  कि  पिछले  सितम्बर में  वहां

 रहने  वाले  भारतीयों  की  झोर  से  कनाडा  के  तक  नैपाल  से  भारत  में  कुल  कितना  संधा

 प्रधान  मंत्री  को  एक  ज्ञापन  भेजा  था  किਂ  कनाडा  नमक  आयात  किया  गया  ?

 में
 wy

 वेघ  रूप  से  रहने  वाले  भारतीयों  की  पुत्रियों  उत्पादन  मन्त्री  क्०  सी ०
 के  विवाह  हेतु  युवक  भारतीयो  को  arian  इस  उल्लिखित अवधि  में  नैपाल  से  भारत  में

 निर्धारित  कोटे  के  अतिरिक्त  कनाडा  में  प्रवेश  ७७५० ७५ सच  नमक  का  कोई  नहीं  कियागया  है  |

 करने  की  अनुमति दी  जायें  ;  सोच  आफ

 शौर  भारत  सरकार  ने
 ९८३.  श्री  नागेश्वर  प्रसाद

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  औपचारिक  प्रतिनिधान
 क्या  प्रधान  मंत्री यह  बताने  कृपा

 नहीं  किया  है  ।
 करेंगे  कि  :

 बच्चों को  दोपहर का  भोजन
 (*)  क्या  यह  aa  है  दक्षिणी

 ~
 R22  डा०  रास  सिंह  :  क्या AT  जना  श्रमिक  संघ  ने  र  श्राफ  इंडियाਂ

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :  पत्रिका  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  ait

 क्या  यह  सच  है  कि  सामुदायिक  यदि  तो  किस  तिथि  से
 ?

 परियोजना  क्षेत्रों  के  स्कूलों  के  बच्चों  को  दोपहर  बेदेदिक-काय  मन्त्री  क  सभा सचिव

 का  भोजन  देने की  एक
 योजना  बनाई गई  सादत  अली  और

 ्य
 यदि  at,  तो  इस  योजना  क  इसकी  कोई  ars सूचना  उपलब्ध नहीं  हें  ।

 कब  तक  लागू  किये  जाने  की  संभावना  और  बन्दरों का  निर्यात

 क्या इस  योजना को  craft  रने  Rc&  डा०  राम  सुलग  सिह  :

 में  जितना  घन  व्यय  होगा
 ?  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  : योजन  उपमंत्री  एस०  एन०  :

 से  (7)  परियोजना  क्या  सरकार  को
 fica  तथा

 प्रशासन  ने  सामुदायिक  परियोजना  क्षेत्रों  भ्रमरी का  बन्दरों  के  निर्यात  पर  लगाए

 के  स्कूलों  के  बच्चों  को  दोपहर  का  भोजन  गए  प्रतिबन्ध  के  हटाए  जाने  के  सम्बन्ध

 देने  की  feat  योजना  का  सुझाव  राज्यों  को  में  कोई  प्रतिनिधान  प्राप्त  ना  है  ;

 नहीं  दिया है
 ।  परन्तु कुछ  दिन  पूर्व  बम्बई  यदि  तो  उस  प्रतिबन्ध  के

 सरकार  नें  sear  सामुदायिक  हटाये  जाने  के  प्रतिनिधान  में  क्या
 ~

 परियोजना  के  कर जात  लालपुर  क्षेत्र  में  कारण  दिए  गए  हे
 ;

 और



 २१२१  लिखित  सतर  र्म  अप्रैल  १९५५  लिखित  उत्तर  रोरेर

 इस  प्रतिबन्ध  के  लगाए  जाने  PEYW—YY  के  हाथ कर षा  के

 के  पश्चात  भारत  थे  कितने  बन्दरों  के  निर्यात

 को  अनुमति  दो  गई  FEXR  की  भ्र पे क्षा  eUv a में  हाथ करघा

 कपड़े  का  उत्पादन  ११८२.१०  लाख  गज़
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  टी ०

 अधिक gar  है  |
 ही०  :  और

 जी  हा ं।  हाथ करघा  कपड़े  के  उत्पादन  का

 प्राक्कलन इस  प्राकार  पर  किया  जाता  है
 इस  सम्बन्ध  नें  प्रतिनिधान  प्राप्त  ga  कि  मिलों  द्वारा  दिये  गये  कुल  सूत  का  ७६

 हू ँकि  चिकित्सा  विषयक  wag  काय  के  प्रतिशत  भाग  हाथ करघा कपड़े  के  उत्पादन
 लिय  तथा  विशेषतया  बाल  पक्षाघात  के  में  लगता हैं  ।  एक  निश्चित सूत्र  के  भ्र तु सार
 कारणों  की  जांच  करने  के  लिये  बन्दरों की  एक  पौंड  सुत  स  ४  १/२  गज  हाथ करघा
 आवश्यकता  है  |

 कपड़ा  बनता  है  ।

 २२  PEXY  तक  ८,१००

 बन्दरों  के  निर्यात  की  अनुमति दी  गई

 उड़ीसा  में  कटोर  उद्योग

 ACH  श्री  संगण्णा  :  कया  बाशी  तथा

 हाथ  करघा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 ९८६.  श्री  कण  Ato  सोनिया  :  क्या  क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  eeyv-

 ४४  में  इन  ग्रामोद्योगों के  विकास  के  लिये वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :  कोई  योजनायें  भेजी  हें  :

 हाथ  करघा  उद्योग  के  विकास  (१)  खादी का  विकास

 के
 लिये

 प्रत्येक
 राज्य  सरकार  द्वारा  कुल

 (२)  ग्राम्य  तेल  उद्योग

 (३)  चावल की  हाथ  से  कुटाई
 कितनी  सहव  समितियां  स्थापित  कों

 गई  हैं  ;  (४)  ताड़गुड़  उद्योग

 (x)  गुड़  तथा  खांडसारी

 मध्य  प्रदेश  में  उनकी  संख्या  (६)  मौन  पालन

 क्या  है  ;  (७)  हाथ  का  बना  कागज़

 (८)  ग्राम्य  चमड़ा  उद्योग
 PEXR-Y  की  तुलना  में  १९५४-

 (&)  कुटीर  दियासलाई  उद्योग

 ५  में  हाथकरघा कपड़े  के
 उत्पादन  में  कुल

 (१०)  अ्रभक्षणीय  तेलों  से  साबुन  बनाना
 कितनी  वृद्धि हुई  है  ;

 (११)  हाथ  करवा  कौर

 इसकी  गणना  करने  के  लिये  (१२)  atk

 सरकार  ने  किस  पद्धति  को  waar  है  ?  यदि  तो  प्रत्येक  योजना  को

 ऋण  रूप  में  अथवा  अरन्य  किसी  प्रकार से वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  टी०

 कितनी  धन  राशि  स्वीकृत  की  गई  है
 ?

 टो०  कृष्णमाचारी )  कौर

 एक  विवरण  सम्बद्ध  है  ।  परिदिष्ट  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  टी ०

 ११,  अनुबन्ध  संख्या  ६६]  टी ०
 :  जी  हां  ॥



 ३१३३  लिखित  उत्तर  २२  १९६५५  लिखित  उत्तर  दे  2¥

 PEY—VY  में  उड़ीसा  राज्य  खादी  तथा  ग्रामोद्योगों के  विकास  के  लिये

 सरकार  को  यह  निधियां  स्वीकृत  की  गई  निर्धारित  निधियां  अखिल  भारतीय  खादों

 थीं  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्डे  को  समस्त  देश को

 १)  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  कारी  समितियों  तथा  समाप्त  अरन्य  संस्थाओं

 अनुदान
 ऋण

 )  में  वितरण  के  लिये  सौंप  दी  गई  हैं  ate  खादी

 तथा  ग्रामोद्योग  बोर्ड  द्वारा  प्रत्यक्ष  रूप  से (2)  चावल  की

 हाथ से  कुटाई  ५०,००  Yo,000  PEVv—VY  में  उड़ीसा  राज्य  की  इन  संस्थाओं

 को  इन  निधियों  का  वितरण  कर  दिया (२)  ताड़
 a

 गुड़  Loo  ee  ह

 रुपये  पय

 (१)  खादी  १,  १५,०१३  १९,६००

 (२)  ग्राम्य तेल  उद्योग  ५००  2,000

 (3)  मौन  मक्षिका  )  का  पालन  4,oRo  वलन  गान

 (४)  चमड़ा  2,000  %,920

 १७,७५० (५)  साबुन  बताना  29,940

 (x)  दस्तकारों

 (१)  संगठित  केन्द्रों  के  प्रमाणीकृत

 उत्पादन  क  द्वारा  ग्राम्य  दस्त कारियों  का  विकास  १४,१६२  ६०  000

 28,490 (२)  पीतल  तथा  कांसा  उद्योग  का  विकास

 (३)  कच्चे  माल  पर  प्रयोग  करने  के  लिये  19,०००

 (३)  हाथ करघा  उद्योग

 बुनकरों  के  हिस्से  की  पूंजी  की  व्यवस्था  करना  20,000 (2)
 का

 (2)  बुनकरों  की  सहकारी  समितियों  की  काय  वहन
 पूंजी  ६०  0.0

 , 9 (३)  १२  बिक्री डिपो  खोलना

 (४)  हाथ  से  शटल  फेंके  जानें  वाले  २०००  करवों  को

 का यंत्र  द्वारा  फेंकने  वाले  रूप  में  परिवर्तन  Ko  900

 की (५)  १०००  करघों  में  स्वयं  प्रारम्भ  उप यंत्र

 व्यवस्था  ho  000

 (६)  नमूना  नान  कारखानों की  स्थापना  १३,८५२

 (७)  प्रदर्शन तथा  प्रचार  k,o00  कनक  उना

 (८)  संगठन  सम्बन्धी
 व्यय  १३,४८०



 रे१२३४५  लिखित  उत्तर  २२  १९५५  लिखित  उत्तर  Pace

 il  वनिन

 रन  दान  ऋण

 रुपय

 (९)  हाथ  करघा  कपड़े  का  प्रमाणीकरण  To,WWR

 (20)  नमूना  बनाने  वाले  चार  कारखानों  की  स्थापना  ,  9,908

 (११)  were  रंग  एककों  की  स्थापना  १३,६९६

 BF, 99 (22)  नमूना  बनाने  का  अतिरिक्त  कारखाना

 (१३)  vo  व्हा पिंग  ड्रम का  संभरण  R,000

 (१४)  विनीश  dies  के  ५०००  सेटों
 का

 संभरण  शक  2,00,000

 ko,000 (१५)  ५०००  प्रमाणित रीडों  का  संभरण

 (१ १६)  स्लेज का  संभरण  e  e  २५,०००

 (१७)
 Yo  जेक् वा डंस  का  भरण

 .  G,000

 (१८)  स्वयंचालित  १५  carter  मशीनों  का

 संभरण  9,400

 (१९)
 Yo

 क्रास  बाहर  डौबीज का
 संभरण  2,000

 (२०)  २  चलती  फिरती  गाड़ियों  द्वारा  बिक्री  के  लिये  कपड़ा

 खरीदने  के  लिये  कार्यापन्न पंजी  Yo,000

 (२१)  ४०  जेक् वा डंस का  संभरण  कला  G,000

 (२२)  बनने तथा  रंगने  के  ६  प्रदर्शन  दलों पर  व्यय  रे  CRU  ला

 मच  खण्ड  परियोजना  तारांकित et  संख्या  See  के  उत्तर के

 ९८८,  AY  संगण्णा  सिचाई  और  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चित्रित  मंत्री  १६  9eyy F arifaa के  तारांकित
 क्या  उस  योजना  के  सम्बन्ध  में

 संख्या  १०१८  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में
 जो  कि  छोटे  विद्युत  संयंत्रों  के  लगाने

 पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 छोटे  कस्बों  को  बिजली  देने  के  लिये  उत्तर

 क्या  मच कुंड  परियोजना  की  प्रदेश  की  सरकार  ने  भेजी  कोई  भ्रान्ति

 लागत  के  पुनरीक्षण से  सम्बन्धित  कोई  वाद  fra  किया  गया  है
 ?  और

 विषय  भारत  सरकार  को  न्याय  निलंबन  के

 लिय  भजा  गया  ह  श्र  यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम

 सिचाई  और  विद्युत  उप मन्त्री

 जी  हां
 सिचाई  और  बिद्युत  उप मन्त्री

 हाथी
 जी

 नहीं
 ।  व्यवसाय  प्राप्ति  के  aq

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  की
 वृद्धि

 के
 निमित्त

 ,  विद्युत शक्ति  की  सूचिः

 की  विस्तार  की  योजना  के  अ्रन्त्गत
 बिजली

 योजना  ने  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को

 ९८९,  श्री  भक्त  क्या  सिचाई  और  प्रान्त  में  छोटे  Heal  तथा  गांवों  के  विद्युतीकरण

 बिद्युत  मंत्री  ४  १९४५४  को  दिये  की  निम्नलिखित योजनाओं  at  विंमान  योजना



 ३१३७  लिखित  उतर  २२  १९५५  लिखित  उत्तर  ३१३८

 की  wats  में  कार्यान्वित करने  के  लिये  २३४५  जल  का  संभरण

 लाख  रु०  का  ऋण  देने  का  प्रस्ताव  किया  थाः  ९९०.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या

 योजना का  नाम  स्वीकृत  राशि  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 रुपयों
 करेंगे कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  की  विभिन्न

 १.  ६०  90

 बिन्दकी  प्रति  एक  हजार  एकड़  भूमि  को  कितने

 विद् यतो करण  सैक्स  जल  दिया  जायेगा ;

 २:  \go  oe
 इन  परियोजनाओं  से  जिस  भूमि

 गंज  इत्यादि का  विजय  की  सिंचाई  की  जायेगी  उस  पर  प्रति  एकड़

 कितना  सुधार  शुल्क  वसूल
 जायेंगी  ;.

 LY  oo  तथा

 नवाबगंज  का

 EN
 शुल्क  इत्यादि  में  विभिन्नता  होने

 यदि  कोई  हों  क्या  कारण  हें
 ?

 भदोई  केसर  पास  Yo  90

 सिचाई  और  विद्युत  उपमंत्री  :

 एक  दर्जन  कस्बों  का

 हीराकुड  बांध  परियोजना :  प्रति  एक विद्युतीकरण

 हजार  एकड़  लिये
 ated

 से  ८  देर

 क्यूसेक
 कुल  जोड़  २३४५  00

 ox  रुपये  प्रति  यदि  एक

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  प्रस्तावित  ऋण
 बार  में  ही  दिया  जाये  ।

 कार  कर
 लिया  है

 ।

 १००  रुपये  प्रति  यदि  ग्यारह
 २.  ऋण  स्वीकृत  होने  के  समय  व्याज

 किस्तों में  दिया  जाये

 की  जो  दर  प्रचलित  होगी  उस  दर  के  अनुसार

 व्याज  पहले  पांच  वर्षों  में  केवल  व्याज  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता
 क्योंकि

 देना  तदनन्तर  मूल  तथा  व्याज  हीराकुड  बांध  परियोजना  ही  केन्द्रीय  सरकार

 के  निर्माणाधीन एक  मात्र  परियोजना  है  । समान  प्रभागों  में  देना  होगा  ।  इन  योजनाओं

 पर  जो  खर्चा  वर्तमान  योजना  की  प्रविधि  में  यात्री  फ्लैटों  का  संभरण

 नहीं  हो  उस  पर  योजना  आयोग  द्वितीय
 ९९१,  श्री  तार

 कया
 पंचवर्षीय  योजना  से  सम्बन्धित  खर्च ेके  साथ

 साथ  विचार  करेगा  ।
 आवास  और  संभरण  मंत्री  १२  १९५५

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या
 २३४५

 के
 उत्तर

 ३.  राज्य  सरकार  द्वारा  भेजें  गये
 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ॥

 ५५  के  व्यय  के  के  आधार  पर  केन्द्रीय

 सरकार  तक  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  क्या  यात्री  फ्लैटों  के  संभरण  के

 प्राग लिखित योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने
 लिये  मैसर्स  पीपुल्स  इंजीनियरिंग  एण्ड  मोटर

 के  लिये  साढ़े  चार  प्रति  शत  व्याज  की  दर  पर
 ड  लिमिटेड  का  स्वीकृत  मूल्य  कथनपत्र

 १०  लाख  €पया
 ऋण  दे  चुकी  हैं  ।  सब

 से  न्यूनतम  था  ;



 २१३९  लिखित  उत्तर  २२  अप्रैल  है  Qk& कै  है  ह  रै  १४०

 GR,
 वह

 प्राय  कथन पत्रों  की

 तुलना में  कैसा  था  ?  बद्ध  vet  था  |

 आवास  और  संभरण  मंत्री  नमक

 स्वरण
 श्रीमान  ९९३,  ठाकर  युगल  किशोर  सिंह

 क्या,/उत्पादन मंत्री यह बताने की मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ठेका  पीपुल्स  इंजीनियरिंग
 कि

 .

 एण्ड  मोटर  द  लिमिटेड  जो  कि  दूसरा

 बिहार  का  विशेष  रूप  से  निर्देश
 न्यूनतम  मूल्य कथन  ३,०००  प्रति

 फ्लैट  की  दर  पर  दिया  गया  था  ।  मंससं  करते  Pe ux  में  नमक  की  क्षेत्रीय  योजना

 कलकत्ता  (fo  एण्ड  इंजीनियरिंग  किस  रूप  में  चलाई  गई  थी  ;  कौर

 लिमिटेड  कलकत्ता ने  प्रति  फ्लैट  %,V¥,000  exY  में  इसके  किस  रूप  में

 रुपये  की  दर  उद्धरित की  थी  ।  पहले  साथ  को  चालू  tet  की  संभावना थी
 ?

 ठेका  पिछले  पर  इस  प्रकार  के  कार्य  के  उत्पादन  मन्त्री  के ०  Ato  :

 कार्यो-करण के  सम्बन्ध  में  प्रविधि  अफसरों के  एक  विवरण  सभा  पटल

 प्रतिवेदनों  के  आधार पर  दिया गया  था  पर  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  ११,

 यह  कारण  भी  था  कि  दूसरा  सीटें  अनुबन्ध  संख्या  ais]

 पक  ee  आक

 9  +3  56--246



 लोक-सभा

 वाद-विवाद

 (  भाग  से  अतिरिक्त  कार्यवाही
 )

 अंक  g83 t " \
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 नंदा  १९५५

 ४  म  अंक  ४६  से  अंक  ५८  तक

 लोक-सभा

 नई  दिल्ली ।



 श्री  SRT RATT  २२  १९५५

 स्तम्भ

 पटल  पर  रख  गय

 मद्रास  मनोरंजन कर  भ्रान्त  )  PeUY  WHS १

 झाड़न  भवन  अधिग्रहण  )  PEAY  ९  १

 झ्रान्घ्न  सिनेमा  )  PeXy  CARR

 भारतीय  विमान  १९३७ में  एक  व्याख्यात्मक  टिप्पण  CARN

 सहित--चाय  Qeuv  में  संशोधन  र र

 सम्पदा शुल्क  FER, ३,  में
 संशोधन  ५  ९२-५९ ३

 विदेशी  व्यक्तियों  का  पंजीयन
 PERE  के  श्रन्तगंत  विमुक्ति  की

 च  ९  ३-४  ४९४

 PEXY—UE  के  लिये  अनुदानों  की  मांगें  (Raa)
 के  बारे  में  सदस्यों  के

 ज्ञापनों केਂ  उत्तर  उप  od

 राज्य सभा  से  सन्देश  CUI

 गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  सांपों  सम्बन्धी  af

 सत्ताईसवां  प्रतिवेदन--उपस्थापित  CY

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  तौर  ध्यान

 किसकी  में  सेना  केਂ  वक  शाप  के  व्यक्तियों  द्वारा  हड़ताल  XR  ५-९७

 सभा का  काय  SYR

 वित्त-विधेयकਂ  द  SROR

 श्रनुसूचियां  तथा  खंड  १

 aaa  रूप  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव  स्वीकृत  ह  RoX—-V¥R Ro

 प्रधान  सेनापति  नाम  में  परिवर्तन )  विधेयक  विचार  करने  का  प्रस्ताव

 BROWER

 खंड  १  से  ३  तथा  अनुसूची  RRR  WHR

 भारत  राज्य  हद ४

 विचार  करने  का  प्रस्ताव--अ्रसमाप्त  WERK

 dercartt  aaent  दे  दिग  सता  Ma Tapert  seat  समिति

 अट्ठाईसवाँ  प्रतिवेदन--स्वीकृत .  परे

 बाहों  तथा  नामों  के  बारे  में  vem™ ica —aaitfira  रूप  में  पारित  BERRA  VEY

 केन्द्रीय  क़षि वित्त  निगम  के  बारे  में  संकल्प--शभ्रसमाप्त  बदबू-दीर्घ

 अंक  So—  २३  sexy

 भारत  का  राज्य

 विचार  करने  का  प्रस्ताव--श्रसमाप्त  हदू  ८  SIgg0

 सभा का  काय  Viggo

 संख्या  २५  gEUY

 स्थगन

 पु तंगा ली  प्राधिकारियों  द्वारा  कतिपय  सत्याग्रहियों  का  निर्वासन  B99  —¥ivieR
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 सम्पदा  शुल्क

 अघिनियम

 देखिये  संख्या  एस--१४१/५५]  ae  की  धारा  ८४,  उपधारा  (३)  छ



 O42  पटल  पर  रख  गय  पत्र  २२  अप्रैल  १९५५  गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  ४४९४

 तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति

 [ att  एम०  सी ०

 wat  सम्पदा  शल्क  E48  में  कुछ  ९  १८/५५  एफ०  दिनांक  १

 प्रौर  संशोधन  करने  वाली  अधिसूच  Puy  (१

 संख्या  एस०  Alo  ४५  दिनांक  ६  श्रीफल
 २१/५५  एफ०  दिनांक  १

 १९५५  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  १९४५५  (१

 ।  में  रखो  देखिये  संख्या  ~
 [qeantea  रखो  देखिये  संख्या

 एस--१४५/५५!  eve/44]

 १९५५-५६  के  लिये  अनुदानों  को  मांगे
 विदेशी  व्यक्तियों  का  पंजीयन  अधिनियम

 के  बारे  में  सदस्यों
 के  अधीन  की  घोष  णा

 ज्ञापनों  के  उत्तर

 संचार  उपमंत्री  राज
 रजब  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 उपमंत्री  की  झ्रोर  से  विदेशो

 व्यक्तियों  का  पंजीयन  अधिनियम  PERE
 2  में  कुछ  विवरणों  की  एक-एक

 प्रति  जिनमें उन  अपनें  के  उत्तर  दिये  गये
 की  धारा

 ६
 के  परन्तुक  के  प्रधान  निम्नलिखित

 विमुक्ति  की  घोषणाओं  में  से  प्रत्येक
 की

 है ंजो  ave Gt G4  के  लिए  श्रनदानों की  मांगें

 )  के  सम्बन्ध  में  सदस्यों  से  प्राप्त  हुए

 एक  प्रति  संभा  पटल  पर  रखता  हूं
 bs

 सभा  पटल  पर  रखता  ढ़  ।  [fag

 शु  @/&3/¥¥  एफडी  दिनांक  १५
 परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्या  ६८

 Rau  (२

 दिनांक ६ १/६६/५४  Who  आई

 PEUX  (१  राज्य  सभा  स  सतीश

 ६७/५४  एफ ०  दिनांक  g
 सचिव

 :  मुझे  सभा  को  यह  सूचना  देनी
 2eU  (३

 है  कि  लोक-सभा द्वारा  १२  PENX BT को
 @/2/4y  Who  दिनांक  ३१

 रित  संविधान  संशोधन )  विधेयक
 जनवरी  १९५५  (१.  घोषणा

 )  PEUN को  राज्य  सभा  ने  बिना  किसी  संशोधन
 श  १/४/५५  Who  दिनांक  १५

 के  स्वीकार  कर  लिया हैं
 फरवरी  १९५५  (२  घोषणा

 eee oes @/4/ XX  एफ०  दिनांक  २२

 १९५५  (३

 १/७/५५  एफ ०  दिनांक  २७

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों
 PEXy  (२

 तथा  संकल्पों  सम्बन्धी
 @/e/¥y  एफ ०  दिनांक

 फरवरी  PEUY  (१०  घोषणा  समिति

 १/१०/५५  एफ०  दिनांक  १४

 PeUY  (3  घोषणा )
 सत्ताईसवां  प्रतिवेद

 १०  @/22/4y  एफ०  अराई ०,
 दिनांक

 at  आह्तेकर  सता  1)  में

 फरवरी  PEAY  गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों
 (  १

 १  9/2 3/¥y  एफ ०  दिनांक  १४  सम्बन्धी  समिति  का  सत्ताईसवां  प्रतिवेदन

 2EKY  (२  घोषणा  उपस्थित  करता  हूँ



 YER  २२  अपना  १९५५  अविलम्बनीय लोक  महत्त्व  के  विषय  ४५९६

 की  भ्रांत  घ्यान  दिलाना

 अविलम्बनीय  लोक  महत्त्व  के
 इस  समय  एक  सैनिक  पदाधिकारी  से  कहा

 गया

 है  कि  बीच-बचाव  करे  ताकि  वे  रुपये  सुरक्षित विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 किसकी  में  सेना  के  बिदाई  के  व्यक्तियों  रहें  ।  सैनिक  ग्र धि कारी  ने  उस  सैनिक  कर्मचारी

 को  टेबल  तक  जानें  से  रोक  दिया  तथा  कहा
 द्वारा  हडताल

 कि  वें  चाहें
 तो

 भ्र पना  वेतन  ले  लें  कौर  यदि  वे

 श्री  टी०  बो०  विट्ठल  राव  )  वेतन  न  लेना  चाहें  तो  चले  इस  पर

 श्रीमान नियम  २१६  के
 में  माननीय  लगभग ११७  कर्मचारियों  ने  अपना  वेतन  ले

 रक्षा  मंत्री  का  ध्यान  निम्नलिखित  लिया  २३  को  Peay  को  वेतन

 नीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ate  दिलाना  दिया  गया  ।  €  को  सस  अ्रसैनिक

 चाहता हूं  कर्मचारी  को  जिसनें  प्रौरों  को  भड़काया  था

 १२  2EUY  को  ५१२  कमांड  नें  अभियोग  सूची

 में  काम  करने  वाले  १३००

 से  अ्रधिक  व्यक्तियों  द्वारा  डाल
 इस  विषय में  ५१२  कमांड  वकंशाप  के

 हड़ताल  से  उत्पन्न  स्थिति  ।
 असैनिक  कर्मचारियों  के  संघ  के  पास  से  कोई

 रक्षा  मंत्री  काटजू  )  ४१२  कमांड
 अभ्यावेदन  सूचना  प्राप्त  नहीं हुई  परन्तु

 १२  तारीख को  ८  बजे  ११२८
 fecal  की  हड़ताल  के  सम्बन्ध  में

 तथ्य  जिसकी  कौर  सर्वश्री  To  Fo
 औद्योगिक  कौर  Rok  अन्य  कर्मचारियों  में

 से  क्रमशः  ok  कौर  ३४  कर्मचारी  वर्कशाप
 के

 ०  नम्बियार  कौर  टी
 ०

 बी०  विट्ठल

 राव  ने  ध्यान  निम्नलिखित  हैं
 :  के

 अ्रन्दर  आय
 ।  वे  अपने  काम  पर  नहीं  गये

 अपितु  उन्होंने  कमांडेंट  के  कार्यालय  के  सामने

 इस  वर्कशाप  के  कर्मचारियों  का  जाकर  गोਂ  हड़ताल  wa  कर  दी  ।

 geyy  का  वेतन  oma  को  दिया गया  था  |  उनकी  मांग  थी  कि  उस  waite  कर्मचारी  को

 कुछ  कारणों  से  १८४३  में
 से  १४०  व्यक्तियों  दी  गई  भ्र भि योग  सूची  वापस  ली  जाये  ।

 को  वेतन  काम  के  घंटों  में  न  दिया  जा  सका  था  |  प्रतिनियुक्त  कमांनडेंट  ने  उन्हें  समझाया  कि

 भुगतान  करने  वाले  अधिकारी  ने  इन  अभियोग  सूची  किस  कारण  दी  गई  थी  शौर

 चारियों  से  कहा  कि  जो  काम  के  घंटों  के  च्  रिज़वान  दिया  कि  उस  मामले  में  पूरा-पूरा

 वेतन  लेने  के  लिये  न  ठहरना  चाहें  उन्हें  न्याय  किया  जायेगा  ।  इस  पर  भी  कर्मचारी

 काम  पर  नहीं  गये  भ्रौर  उन्होंने  हड़ताल  जारी
 कार्य  दिवस  प्रयास  €  भ्रप्रैल  को  वेतन  दिया

 अप्रैल  को  छुट्टी
 ।  वेतन  रखी  ।

 १३  े  १९५५  को  समझौते  की भुगतान  भ्र धि नियम  की  धारा  4 (2)  के

 अधीन  उस  अधिकारी की  यह  प्रार्थना  बिल्कुल  वाही  area हुई  ।  इसमें  समझौता  भ्रमणकारी

 वर्कशॉप  के  प्रशासनिक  अधिकारी  ५१२ उचित  थी  परन्तु  इस  प्रार्थना  के  किये  जाने  पर

 एक  सैनिक  कर्मचारी  दूसरे  कर्मचारियों को

 भड़काने  लगा  कि  कोई  भी  wa  वेतन  न  लें  प्रतिनिधियों ने  भाग  लिया  ।  समझौता

 a  यह  कि  वह  देखेगा  कि  वेतन  पहले  कैसे  अधिकारी  ने  सुझाव  दिया  कि  सैनिक

 नहीं  दिया  जाता  |  वह  कर्मचारी  उन  दन
 ~  ~

 चारी  को  शभ्रभियोग  सूची  )

 चोरियों  को  लेकर  उस  टेबल  के  पास  राया  का  प्रदान  यूनिट  स्तर  की  विवादों  को  तय  करने

 के  लिये  समझौता  करने  वाली  व्यवस्था  को जिस पर  RAC  Qo°0
 रुपये  भुगतान  के  लिये  रखें



 SAR  वित्त  विधेयक  २२  १९५५  वित्त  विधेयक  ४५९८

 काटजू |

 सौंप  देना  चाहिये  ate  इस  आरोप  की  जांच  उन्हें  प्रस्तुत  करने  कीः  अनुमति  जानी

 करने  के  लिये  कि  एक  श्रसैनिक  कर्मचारी  को  चाहिये  ।

 धक्के  दिये  एक  जांच  न्यायालय  स्थापित  अध्यक्ष  क्या
 सुझाव  यह  है  कि

 किया  जाना  चाहिये  ।
 प्रशासनिक  श्रनुसूचियां  wert  से  ली  जायें  तथा  खंड  १

 कारियों  ने  ये  सुझाव  मान  लिये  परन्तु  संघ  के  बाद  में  |

 पदाधिकारियों ने  नहीं  माने  ।  १४  भ्रप्रैल  को
 पंडित  ठाकर  दास  भाग  प्रथम

 संघ  के  पदाधिकारियो ंने  कहा कि  वे  उन

 अनुसूची  अ्रलग  से  जानी  चाहिये
 सुझावों  को  मानने  के  लिये  तैयार  हूँ  परन्तु

 कर्मचारियों ने  प्रपनी  हड़ताल जारी  रखी
 राजस्व  शौर  रक्षा  व्यय  मंत्री  ए  ०  सी ०

 १५  भ्रप्रैल  को  संघ  के  पदाधिकारियों ने  कहा
 :

 द्वितीय  अ्रनुसुची पर  भी  कुछ  सरकारी

 संशोधन हैं कि  कर्मचारी  अपनी  हड़ताल  १६  अप्रैल  से

 समाप्त  कर  देगें  ।  सुचना  मिली  हैं  कि  हड़ताल
 अध्यक्ष  महोदय :  उन  पर  अलग

 १६  तारीख को  समाप्त कर  दी  गई  है  ।
 अलग  मतदान  लिया  जाये  ।  क्या  में  भ्रनुसुचियां

 भी  oer से
 समझौते के  लिये  बैठक  जो  १९  दै

 पंडित  ठाकर  दास  भागने  .  पहले
 PENY  के  लिये  निश्चित  की  गई  थी  उस  दिन

 संशोधनों पर  मतदान  लेना  पड़ेगा  |
 न

 हो  सकी  क्योंकि  कमानडेंट  बीमार  था  ।

 वह  बैठक  अराज  हो  रही है  ।  अ्रसैनिक

 अध्यक्ष  महोदय :  खंडवार  विचार  के

 लिये  नियत  किये  गये  समय  में  से  अरब  केवल
 चारी  को  धक्का  देनें  सम्बन्धी  की  जांच

 ३०  मिनट  बचे  हैं ।
 करने  के  लिये  जांच  न्यायालय  को  बैठक  १६

 अप्रैल  को  हुई
 थी

 प्रौढ़  प्रभी  उसकी  बैठकें  जारी
 इसके  पश्चात  पंडित  ठाकर  दास  भार्गव

 द्वारा  प्रथम  अनुसूची  पर  ७  संशोधन  प्रस्तुत

 किये  गय  तथा  वे  झ्रध्यक्ष  महोदय  द्वारा  सभा

 सभा  का  किया  के  समक्ष  रखें  गये  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 परसों  मेंने  घोषणा की  पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  afar  दो

 थी  कि  सभा  की  बैठक  ६  geUy  को  होगी  ।  संशोधन  प्रथम  के  भाग  २  के  संबंध  में

 में  समझता  हुं  कि  बुद्ध  पूर्णिमा  के  ५  मई
 बाकी

 संशोधन
 भाग  १  के  विषय में  है

 के  स्थान  पर  ६  PEYY  को  सार्वजनिक  प्रथम  अ्रनुसूची  का  संबंध  हिन्दू  संयुक्त  परिवार

 छुट्टी  सभा  की  बैठक  ४५  मई  को
 श्र  व्यक्तियों से  हिन्दू  संयुक्त  परिवार

 होगी  ।  के  संबंध  में  विद्यमान  स्थिति  यह  है  कि  एक
 ee

 नया  संशोधन  किया  गया  जो  पहले  के  वित्त

 वित्त  विधेयक---समाप्त  विधेयकों  में  ही  था  ।  यह  नया  संशोधन

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  विधेयक  क  खंड  प्रथम  भ्र दु सूची  के  भाग १
 के  संबंध

 रसे  ३०  स्वीकृत हो  चुके  में  में

 सूचियां  १  से  ४,  खंड  १,  अधिनियमन  सुत्र  महोदय  पीठासीन

 कौर पूरा  नाम  मतदान  के  लिये  रखूंगा
 |

 wat  केवल  इतना  ही  gat  कि  यदि

 ठाकुर  दास  भागंव  :  किसी  हिन्दू  संयुक्त  परिवार  में  चार  से  श्रमिक

 प्रथम  अनुसूची  के  लिये  कुछ  संशोधन  हैं  ।
 सदस्य  विभाजन  के  अधिकारी  तो  विमुक्ति



 २२  अप्रैल  १९५५  वित्त  विधेयक  ६०७

 की  सीमा  १२,६००  रुपये  तक हे  hd  ज  जिन हि  क  उसने  इस  प्रश्न  पर  विस्तारपूर्वक  विचार  नहीं

 परिवारों  की  राय  १२,६००  रुपये  से  कम  किया  ।  उसका  विचार  है  कि  इस  संबंध में

 उन  पर  कर  नहीं  लगाया  जायेगा  ।  इसी प्रकार  कोई  परिवर्तन  करना  एक  अन्तरिम  उपाय

 बीमा  विषयक  सीमा  के  संबंध  में  कुछ  रियायत  मात्र  होगा  क्योंकि  संसद  के  विचाराधीन  हिन्दू

 दी  गई  हूं
 ।  कोड  विधेयक  के  पारित  होने  पर  उसके

 हम  लोगों  का  अनुमान  था  कि  करारोपण
 फलस्वरूप  हिन्दू  संपत  परिवार  व्यवस्था  के

 जांच  want  के  प्रतिवेदन  में  इस  प्रइन के
 वैधानिक  एवं  सामाजिक  ढांचे  में  मामूल

 परिवहन  होने  की  संभावना  है  ।
 विषय  में  विस्तृत  चर्चा  होगी  ae  उसक

 संबंध  में  अंतिम  रूप  से  निर्णय  होगा  हिन्दू  सम्पदा  शुल्क  अधिनियम  को  भी  इसी

 संयुक्त  परिवार  पर  कर  लगाने  के  संबंध में  श्राघार  पर  बहुत  समय  तक  पारित  नहीं  किया

 इस  सिद्धान्त की  अवहेलना  की  गई  है  कि
 गया  था  ।  परन्तु  बाद  में  वह  अधिनियम पारित

 परिवार निश्चय  ही  व्यक्ति  से  बड़ा  होता  है  |
 हुआ  शर  यह  कहा  गया  कि  इस  प्रयोजन  के

 सन्  १८८६  से  oat तक  हिन्दू  संयुक्त  परिवार
 लिये  एक  वैध  परिकल्पना  को  स्वीकार  करना

 को  एक  साधारण  व्यक्ति  के  समान  ही  माना  उचित हूँ  ।  वही  वेध  परिकल्पना  शअ्रायकर

 गया है  ।  यह  बहुत  भ्रनुचित  है  र  हम  लोग  अधिनियम के  संबंध  में  भी  स्वीकार  की  जा

 १९२८  से  इसका  विरोध  करते  रहे  हैं  ।
 सकती  है

 |  सम्पदा-शुल्क अधिनियम  में  यह

 १९२८  में  स्थिति  यह  थी  कि  9X,o00  रुपये
 निर्णय  gar  था  कि  मृत्यू  के  समय  सम्पदा  को

 से  श्रमिक  राय  होने  पर  हिन्दू  संयुक्त  परिवार  एसा  माना  जायेगा  मानों उसका  विभाजन

 पर  ५०,०००  रुपये  से  अधिक  राय  होने  था  झर  उस  परिकल्पना के  प्राकार
 पर  व्यक्तियों  पर  अ्रधिक-कर  टैक्स )  जितनी  भी  सम्पत्ति  का  वह  afar  हँ  उसके

 लगाया  जाता  था  ।  बाद  में  व्यापार लाभ  कर
 अ्रनुसार  उस  पर  कर  लगाया  जायेंगी  ।  परन्तु

 तथा  अन्य  करों  में  भी  यह  प्राप्त  रखा  गया  था  |
 करारोपण  जांच  आयोग  ने  इस  पहलू  पर  विचार

 पहले  हिन्दू  संयुक्त  परिवार  कौर  व्यक्ति
 ही  नहीं  किया  ।  मेरे  विचार  से  ara  जिस

 के  लिये  विमुक्ति  की  सीमा  एक  ही  at  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  वह  उचित  नहीं  इस

 Seve  में  तत्कालीन  वित्त  मंत्री  डा०  जॉन  संबंध  में  उसने  गंभीरता पू वंक  विचार  नहीं

 मथाई  ने  इसमें  परिवर्तन  किया  ।  fee  किया  ।  में  पहले  भी  इस  प्रश्न  को  कई  बार

 उठा  चुका  हूं  कई  बार  वित्त  मंत्री  यह संयुक्त  परिवार  के  लिये  यह  सीमा  थोड़ी  बढ़ा

 दी  गई  ।  wat  ay  उस  सीमा  को  कार  कर  चुके  हैँ  कि  इसके  फलस्वरूप  हिन्दु

 शर  बढ़ा  गया  ग्राम-कल  संयुक्त  को  काफी  कठिनाई का  सामना

 यह  संयुक्त  हिन्दू  परिवार के  करना  पड़ता  है  ।  परन्तु खेद  है  कि  अभी  तक

 लिये  ८४००  रुपय  और  व्यक्ति के  लिये  इस  दिशा  में  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  हैं  ।  पता

 ४,२००  रुपये  हिन्दू  संयुक्त  परिवार  में  नहीं  कोड  विधेयक  का  प्रश्न कब  तक  तय

 विभाजन के  अधिकारी  सदस्यों  की  संख्या के  मेरे  विचार  से  तो  उक्त  वैध  परिकल्पना

 भ्रनसार यह सीमा भ् यह  सीमा  ८,४००  रुपये या  १२  ६००  को  इस  मामलें  में
 भी

 लागू  किया  जा  सकता  है  ।

 रुपये  होगी  ।  में  तो  चाहूंगा  कि  वित्त  मंत्री  और  उनका

 मंत्रालय  ही  इस  प्रश्न  पर  विचार  करके

 इस  संबंध  में  करारोपण  जांच  आयोग  के
 उसे  भ्रंतिम  रूप  से  तय  कर  दें  ।  यदि  वे  समझते

 प्रतिवेदन  से  हमें  काफी  निराशा  हुई  क्योंकि  हैं  कि  प्रभी  एसा  नहीं  किया  जा  तो  उन्हें



 वित्त  विधेयक  २२  स्प्रे  १९५५  वित्त  विधेयक  ६०२

 ठाकुर  दास  गिव

 स्पष्ट रूप  से  यह  कह  देना  चाहिये कि  कुछ  सकता  इसमें  कोई  कठिनाई  नहीं

 समय
 के

 बाद  वह  इस  प्रश्न  पर  विचार
 करेंगे

 ।  दूसरा  तरीका  यह  है
 कि

 प्रत्येक
 समांशी

 के
 ~

 हिन्दू  संयुक्त  परिवार  को  झ्रायकर  के  लिये  दो  हजार  की  विमुक्ति  दी  जा  सकती  हैं

 करदाताश्रों
 की  श्रेणी  से  निकालने के  लिए  एक

 समां दियों  की  संख्या  को
 दो

 हज़ार
 रुपये

 से  गुणित  करके  उस  राशि  को  विमुक्त  किया
 विधेयक  पुरःस्थापित  करने  की  मेंने  राष्ट्रपति _

 से  अनुमति  मांगी  थी  ।  परन्तु  मेरी  वह
 जा  सकता है  ।

 प्रार्थना  स्वीकार
 नहीं  की  गई

 ।
 इसका

 अरथ
 है

 वर्तमान  स्थिति  में  असमानता

 कि  मंत्रालय  निरंकुशता  पूर्वक  कार्य  कर  रहा  है
 ।  सरकार  को  सब  श्रविभकत  परिवारों  को  एक

 वे
 न

 तो  इस  संबंध  में  कोई  विधेयक  पुर:स्थापित  समान  नहीं  समझना  चाहियें  ।

 करने  देना  चाहते  हैं
 न  ही  उस

 पर  स्वयं
 श्रीराम  कौर  ea  स्थानों  के  हिन्दू  श्रविभकत

 परिवार  विभिन्न  प्रकार  के  हैं  ।  यदि  बंगाल
 विचार  करते  यह  तरीका  सही  नहीं
 में  चाहूंगा  कि  सभा  इस  प्रश्न  पर  निष्पक्ष  रूप

 अथव  मद्रास  में  हिन्दू  विभक्त  परिवार  को

 से  विचार  करे  कौर  बैठक  के  समाप्त  होने  से  पूर्व  G,eoo  रुपये  की  विमुक्ति  दी  हैं
 तो

 इसको  तय  कर  दे  ।  इसका  अर्थ  यह  नहीं  कि  इससे  धर्न्य  स्थानों

 के  परिवारों को  भी  लाभ  होगा aia  मेंने  यह  प्रस्ताव  किया  है  कि  प्रथम

 शौर  द्वितीय  भ्रनुसुचियों  में  विभक्त

 परिवारਂ
 शब्द  निकाल दिये  जायें  ।  यह  मेरा

 पहली  बात  तो  यह  है  कि  हिन्दू
 विभक्त

 परिवार  के  साथ  कोई  रियायत  नहीं  की
 गई

 । पहला  संशोधन
 में  समझता  हुं  कि  वे  इसके  यदि  अथवा  बौद्ध  परिवारों

 लिये  तैयार  नहीं  होंगे
 ।

 बिना  हिन्दू  संयुक्त
 के  दो  सदस्यों  में  भागिता  होगी  कौर  उनकी  राय

 परिवार  के  प्रति  निर्देश  किये  हुए  व्यक्ति  पर  कर
 संयुक्त  होगी  तो  उस  पर  कर  नहीं  लगाया

 लगाया  जा  सकता  है  उसकी  राय  का

 हिसाब  लगाना  कोई  कठिन  काम  नहीं
 जायेगा  यदि  वह  5,voo  रुपय ेसे  अधिक न  हो  ।

 उन  धर्मों  के  परिवारों  के  तीन  सदस्यों
 की

 मिताक्षर  प्रणाली  के  अनुसार  हिन्दू  संयुक्त

 परिवार  में  इसके  सभी  सदस्यों  का  हिस्सा  होता

 भागिता  art  पर
 भी  कर  नहीं  लगाया

 यदि  वह  १२,६००  से  अधिक  नहीं  हैं  ।

 है  चाहे  किसी  सदस्य  ने  उसमें  कुछ  भी

 इस  दशा  में  संयुक्त  हिंदू  परिवार
 की

 राय  पर
 दान

 न
 दिया  ati  दायभाग  परिवार  में

 कर  लगाया  जायेगा यदि  वयस्कता

 समां दियों  तक  के  हिस्से  निश्चित  होते
 शादी  की  शर्तें  पुरी  नहीं  करता  |  यह  रियायत

 ऐसी  दशा  में  इस  प्रश्न  को  इस  प्रकार
 टाल

 देना

 कहां  तक  उचित  हैँ  ?

 यदि  पांच  सदस्यों  के  संयुक्त  हिन्दू  परिवार

 हिन्दू  संयुक्त  परिवार  के  साथ  कई  प्रकार
 की  वार्षिक  एक  लाख  रुपया  हो  तो

 प्रत्येक

 से  न्याय  किया  जा  सकता  है  ।  राय  कीं  सदस्य  की  मासिक  ७६०  रुपये  होगी
 |

 राशि
 को  कुल  समांशियों  में  बांटा जा

 परिवार  के  सदस्य  की  इसी  दशा  में

 सकता  हैं  श्र  इस  प्रकार
 उनमें  से  प्रत्येक  प्राय  Mess  रुपये  होगी  ।  २  लाख  विधिक

 का
 हिस्सा  निश्चित  किया  जा  सकता  ay  होने  पर  प्रत्येक  सदस्य  की  मासिक

 सम्पदा
 शुल्क  के  संबंध  में  ऐसा  ही  किया  जाता

 कर  देने  के  बाद  हिन्दू  कौर  परिवारों

 भ्रामक  के  मामले  में  भी  ऐसा  किया  जा  में  Gos  सौर  ९३७६  रुपये  होगी  ।



 fi सन्न  a
 Sod  त  विधायक  २२  ग्रप्रेंल  १९५५  वित्त  विधेयक  CR 08

 तीन  लाख  की  राय  होने  पर  ये  आंकड़े  अपने  प्रतिवेदन में  आयोग  इस  विषय

 क्रमश  ११६८  शर  Woy  होंगे  ।  पांच
 की  गहराई  में  नहीं  गया  परन्तु  उसने  कहा  कि

 लाख  होने  पर  यह  राय  क्रमश  १५४८  रुपये  हिन्दू  संयुक्त  परिवार  को  श्रायकर  तथा

 र  ३,८०३  रुपये  होगी  |  दस  लाख की
 कर  की  श्रकरादेय  राशि  की  अधिकतम

 सीमा  बढ़ा  कर  राहत  दी  जा  सकती होने  पर  पांच  सदस्यों  वाले  संयुक्त  हिन्दू  परिवार

 के  एक  सदस्य  की  मासिक  १५४८  रुपये  हिन्दू  संयुक्त  परिवार  के  ऊपर  झ्र समता  का

 और  हिन्दू  परिवार  के  एक  सदस्य
 की  आय  व्यवहार  पैसे  के  लिये  किया  जा  रहा  पर

 ३८०३  होगी
 ।

 दस  लाख  के  संबंध  में  ये  ५
 पेसा  तो  अन्य  तरह  से  भी  इकट्ठा  किया  जा

 VveS  भ्र  Vase  |  इस  तरह  सकता  हे--यह  व्यवहार  क्यों ?

 at  भी  ्  दियें  जा  सकते  aft  कर  के  विषय  में  हिन्दू  संयुक्त
 परिवार

 के
 लिये  ही  उपबन्ध  होने वास्तव  में  उनके  साथ  कोई  रियायत  नहीं

 की  गई  |  संयुक्त  हिन्दू  परिवार  के  सदस्यों  की
 चाहियें  जो  किसी  भी  व्यक्ति  के  लिये  होते

 संख्या  जितनी  ही  रिक  होगी  उनके  साथ  यदि  पैसे  के  लिये  सरकार  न्याय-ग्रन्थित

 नहीं  देखेगी  तो  किसी  के  साथ  भी  सरकार  न्याय
 उतना  ही  अन्याय होगा  |  बाईस  सदस्य  होने

 पर  केवल  ५०  रुपये  मास  पाने  वाले  सदस्य  पर
 नहीं  कर  सकेगी  ।

 भी  कर  लगाया  जायेगा  ।  मेरे  पांच-छः  संशोधनों  में  से  में  अरब

 में  इसके  बारे  में  कई  बार  कह  चुका  हूं  समयाभाव  के  कारण  केवल  एक  पर  बोलूंगा  ।

 १०,०००  रुपये  से  १४,०००  रुपये  की परन्तु  कोई  सुनवाई  नहीं  हुई
 ।

 में  इस  बारे में
 वालों

 पर
 कर

 दो  ars  तीन  पाई  से  बढ़ा  कर

 सुनना  चाहती  ।  करारोपण  जांच  आयोग  के  तीन  भराने  तीन  पाई  कर  दिया  गया  है  |  एकदम

 प्रतिवेदन  तक  तो  इसके  लिये  कुछ  बहाना  था  |  १
 बढ़ा  दिया  गया  यह  कहना कि

 अरब  कोई  बहाना  नहीं  उस  आयोगने इस ने  इस  इससे  ग्य  वर्ग  की  राय  वालों  को  लाभ  पहुंचेगा

 प्रश्न की  बारीकी  से  जांच  करना  स्वीकार  कोई  TH  नहीं  चाहता हूं  कि  इस  विषय

 कर  दिया है  ।  उसने  इस  पर  उतना  विचार
 में  मेरा  संशोधन  स्वीकार  क्र  लिया  जाये  ।

 भी  नहीं  किया  जितना  १९४६  में  आयकर  राजस्व  और  असैनिक  व्यय  मंत्रो

 जांच  war  ने  किया  था  ।  उस  आयोग  से  एम०  ato  :  पंडित  ठाकुर  दास  भागने

 निम्नलिखित  तीन  प्रशन  किये  गये  T:——
 की

 शभ्रन्तिम
 बात  के  सम्बन्ध  में  में  कहना

 |  कर  के  faq  अविभक्त  चाहता हुं  कि  यह  एक  जाना  नहीं  वरन  तीन

 हिन्दू  परिवार  की  ore  निर्धारित  करने  पाई  भर  हमने कर  में  केवल  तीन  पाई  की

 वृद्धि  की
 है

 ।  हमने  जब  ७,५००  रुपये  और संबंधी  नियम  मद्रास  किन  परिवर्तनों  का

 सुझाव  देंगेਂ  ?  १०,०००
 रुपये  के

 बीच  की  दरों  को  बढ़ा

 क्या  दाय-भाग कौर  मिलाकर
 दिया है  तो  १०,०००  कौर  १५,०००  रुपये

 परिवारों में  कोई  भेद  करेंगे  ?
 के  बीच की  दर को  क्यों  न  बढ़ाया जाता  ।  यह

 अन्तर  कवल  ८०  रुपये  प्रतिवर्ष है
 ।  यदि  हम

 हिन्दू  अविभक्त  परिवार  के  निवास  स्थान  उसके  सुझाव को
 स्वीकार  थिरक  तो  हमें

 निर्धारित  करने  के  लिये  अधिनियम  में  दिये  %,.94,00,000  रुपये  की  हानि  होगी  ।
 गये  परीक्षणों  में  परिवर्तन  करने के  लिये  क्या  इसके  अतिरिक्त  हमारे  समक्ष  श्रंसमानता को
 बाप  कोई  सुझाव  शादी  ?

 (2

 दूर  करने  का  आदर्श  हमारे  सामने  थ  ही
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 एम०  सी०

 रास्ता  रह  गया  ह  और  यह  रास्ता  कराधान  उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  कि

 प्रस्थापनाश्रों  ौर  ग्रामीण  नीतियों  का  अनुसूची  विधेयक का  बने  ।''

 यदि  हम  समाज  की  समाजवादी  व्यवस्था  प्रस्ताव  VSI cata
 gar  ।

 चाहते  हें  a  यदि  हम  निम्न वर्ग  की  ara  को
 प्रथम  अनुसूची  विधेयक

 गय
 जोड  दी

 बढ़ाना  चाहते  हं  प्रौढ़  उच्च  वर्ग  की  को

 घटाना  चाहते  है  तो  यही  एक  रास्ता  हैं  ।  हमने
 गई  ।

 जिस  श्रादशं  का  विचार  किया
 था  यह  उसके

 द्वितीय  अनुसूची
 marae  @  |  हिन्दू  संयुक्त  परिवार  के  संबंध

 में  हमने  कराधान  जांच  समिति  की  सारी  श्री  ए०  ato  इस  अनुसूची  के

 feat  को  स्वीकार कर  लिया हैं  isa  यदि  लिए  मेरे  संशोधन  ७४  से  ८०  हैं  ये  परिवर्तन

 परिवार में  दो  या  दो  से  अ्रधिक  व्यक्ति  हों  तो  कतिपय  दस्तूरों  पर  उत्पादन  शुल्क  में  किये

 उन्हें  ८४००
 रुपये  की  विमुक्ति मिल  जाती  है  ।  गये  परिवर्तनों  के  कारण  किये  गये  हें

 ।  उद्देश्य

 कराधान  जांच  समिति  ने  सारे  पर  विचार  यह  हैं  कि  विदेशी  प्रतियोगिता के  कारण  देशी

 किया  था  ate  यह  सिफारिश  की  थी  ।  जहां  उत्पादों  को  हानि  न  हो  ।  इन  परिवर्तनों  द्वारा

 परिवार  में  चार  या  चार  से  अधिक  व्यक्ति  हों  हम  आयात शुल्क  को  उत्पादन  शुल्क की  समान

 तो  हमें  इस  राशि  को  तिगुना  कर  देना  चाहिये  ।
 राशि  से  समायोजित  करना  चाहते  हें  ताकि

 हमने  वैसा  कर  दिया  था  विमुक्त  की  सीमा  भारतीय  उत्पादों  को  विदेशी  उत्पादों  की

 १२,६००  रुपये  होगी  ।  इसके  साथ  ही  हमने  प्रतियोगिता में  हानि  न  पहुंचे  ।  मुझे  आशा

 इस  तथ्य  पर  विचार  किया  था  कि  इन  है  कि  सभा  मेरे  संशोधनों  को  स्वीकार

 भाजित  हिन्दू  परिवारों  की  are  में  हमें  निजी  करेंगी |

 परायों  को  सम्मिलित नहीं  करना  चाहिये  ।

 हम  यह  देखते  हें  कि  जहां  तक
 संशोधन  किये  गये  ———

 राय-कर  की  वसूली  का  संबंध  है  व्यक्तियों  की
 (१)  पुष्ट  २८,  पंक्ति  ९  और  १०  में

 निजी  ara  अविभाजित  संयुक्त  परिवार  की  the  excise  duty  for

 ma  से  अधिक  होती  है  ।  सरकार  के  leviable  on the  time  being

 लिए  पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  के  संशोधन  such  articles  if  produced  or

 manufactured  in को  स्वीकार करना  संभव  नहीं  है  ।  अधिकर

 के  संबंध  में  भी  वे  fo,ooc  रुपये  योर  ६०,०००  ऐसी  वस्तुएं  भारत  में  उत्पादित

 रुपये  की  सीमा  चाहते  हें
 ।'

 में  समझता  हुं  कि  या  निर्मित  होती  हों  तो  उन  पर  इस  समय

 कि  अधिकर  की  दो  प्रकार  की  दर  रखना  लगाये  जाने  वाले  उत्पादन  शुल्क  |

 सरकार  के  लिए  उचित  नहीं  waves  यदि  शब्दों के  स्थान  पर  :

 हम  उनकी  सिफारिशों  को  स्वीकार  न  करें  तो

 वे  हमें  क्षमा  कर
 ‘plus  the  excise  duty  for

 the  time  being  leviable  on

 like  articles  if  produced  or
 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  पंडित  ठाकर

 manufactured  in  India,  and
 दासਂ  भार्गव के  संशोधन  संख्या  १०२  से  १०९  where  such  duty  in  leviable  at

 तक  मतदान  के  लिए  रखे  गये  जो  अस्वीकृत  different  rates,  the  highest

 हुए  |
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 प्रकार  की  वस्तुएं  भारत  में  like  articles  if
 produced

 or

 उत्पादित  या  निर्मित  होती  हों  तो  उन  पर  इस  manufactured  in  India,  and

 where  such  duty  is  leviable

 at  different  rates,  the  highest
 जहां  लगाये  जानें  वाले  उत्पादन  शुल्क  की

 duty.”’
 at  भिन्न हों  तो  उनमे ंसे  उच्चतम  शुल्क

 [  इसी  प्रकार  की  वस्तुएं  भारत  में सहित  शब्द  रखे  जायें ।

 उत्पादित  या  निर्मित  होती  हों  तो  उन  पर  इस
 (२)  पृष्ठ  २८,  पंक्ति  ११

 समय  लगाये  जाने  वाले  उत्पादन  शुल्क  तौर
 “30  (4)”  [  26  (x)"]  के  बाद  “30

 जहां  ऐसे  उत्पादन  शुल्क  की  दरें  भिन्न
 (14)"  (1४)

 ]
 रखा

 उनमें  से  उच्चतम  शुल्क  सहितਂ  ]  शब्द  रखे

 (३)  पृष्ठ  २८,  पंक्ति  १२
 जायें  ।

 49  [  ]  का  लोप

 किया  (६)  पृष्ठ  २८

 पंक्ति  ३३  के  ह  निम्नलिखित  war
 (४)  पृष्ठ  २८,  पंक्ति  १२  q—

 "72  (11)"  [93  रखा  जाए
 :

 को  निकाल  fear  जाय े।
 In  Item  No.  73  (18),

 second in  the  entry  in  the

 (५)  पृष्ठ 2G  पंक्ति  १३  से  १४
 column,  after  the  words

 the  excise  duty  for  the  words

 the  time  being  leviable  on  parts  of  electric  fans’  shall

 such  articles  if  produced  or  be

 manufactured  in  India.”’
 द्वितीय  स्तम्भ

 की
 प्रविष्टि  में  मद

 संख्या  ७३  (१८)  में  ह  परिचालकਂ ऐसी  वस्तुएं  भारत  में  उत्पादित

 शब्दों  के  ह  के  पंखों  के  किपूर या  निर्मित  होती  हों  तो  उन  पर  इस  समय  क  ी
 राजद  रख  जाया |

 दादों  के  स्थान  पर
 (७)  पृष्ठ  २६  FT-

 पंक्ति  २७  से  ३३  तक  के  स्थान  पर the  excise  duty  for

 निम्नलिखित  निफ्टी  किया the  time  being  leviable  on

 किक  का  क  ब

 7)  Batteries  not  other-wise  specified,  all  kinds--

 (a)  Accumulators  for  train  Revenue  IO  per  cent.  ad  valorem  plus  the

 lighting  and  parts  excise  duty  for  the  time  being

 thereof.  leviable  on  like  articles  if  pro-

 duced  or  manufactured  in  India,

 and  where  such  duty  is  leviable

 at  different  rates,  the  highest

 duty.

 (b)  Batteries,  including  Revenue  314  per  cent  ad  valorem  plus

 accumulators  not  the  excise  duty  for  the  time
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 पी  ए०  सी०  गुह

 falling  within  Sub-item  (a)  and  being  leviable  on  like  art’cles

 parts  of  batteries.  if  produced  and  manufactured

 in  India,  and  where  such  duty

 is  leviable  at  different  rates,  the

 highest

 [93  (७)  सभी  प्रकार  की  जो  भ्र न्य था  न  हों

 गाड़ी  विद्युत  संग्रह  यंत्र  राजस्व  यदि  इसी  प्रकार  की  वस्तुएं  भारत  में  उत्पादित

 AR  पुर्जे  या  निर्मित  होती  हों  तो  उन  पर  इस  समय  लगाये

 जाने  वालें
 उत्पादन  शुल्क प्रौढ़  जहां ऐसे  उत्पादन

 शुल्क  की  दरें  भिन्न  उनमें  से  उच्चतम

 शुल्क  सहित  मूल्यानुसार  १०  प्रतिशत  |

 उन  विद्युत  संग्रह  यंत्रों  राजस्व  यदि  इसी  प्रकार  की  वस्तुएं  भारत  में  उत्पादित

 सहित  बैटरियां  जो  या  निर्मित  होती  हों  तो  उन  पर  इस  समय

 उपमद  के  अन्तत  नहीं  लगाये जाने  वाले  उत्पादन  शुल्क  कौर  जहाँ  ऐसे

 जातीं  और  बेटियों  के  पज च्द्ध  उत्पादन  शल्क  की  दरें  भिन्न  हों  उच्चतम  शुल्क

 सहित  तथा  मृल्यानुसार  ३१*/,  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  ara  यह  श्री  गाडगिल  :  में  लगभग

 २५  वर्षों  से  केन्द्रीय  विधान  मंडल  में  हुं  किन्तु
 द्वितीय  अनुसूची  संशोधित

 जिन  परिस्थितियों  में  इस  वर्ष  का  आय-व्यस्क
 रूप  में  विधेयक  का  द्ग

 तथा  वित्त  विधेयक  पारित  किया  जा  रहा  है

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |  उन  परिस्थितियों  में  आय-व्ययक  पारित  होते

 द्वितीय  श्रनसुची  संशोधित  रूप  में  मेंने  कभी  नहीं  देखा  ।  इसकी  रचना  इसकी

 विधेयक  में  जोड़  दी  गई  |  आधिक  व्यवस्था  एवं  इसके  उद्देश्य  सभी

 तृतीय  और  चतुर्थ  अनुसूचियों  विधेयक  में  परिवर्तन हो  गया  वित्त  विधेयक  तथा

 आय-व्यस्क  की  योजना  एवं  इसके  उद्देश्य  के में  जोड़  दी  गईं  ।

 बारे  में  हम  में  से  कुछ  व्यक्तियों  की  निश्चित

 खंड  १  विधेय+  में  जोड़  दिया  गया  |

 धारणायें  हैं
 ।

 वर्तमान  आदर्श  की  दृष्टि

 विधेयक  का  नाम  और  अधिनियमਂ  सुत्र  से  ae  योजना  तथा  उद्देश्य ऐसे  समाज  के

 विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  |  उद्घाटन  करने  के  साधन हूं  जिसे  हमने  समा

 श्री  एम०सी०  ME  :  में  प्रस्ताव  करता  वादी  समाज  कहने का  निश्चय  किया  है  ।

 किन्तु  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  इस  मामले

 में न  तो  करारोपण की  नीति  में  और  न  व्यय
 विधेयक  संबोधित  रूप

 की  नीति  में  छोटी  से  छोटी  बात  भी  at  ऐसी
 पारित  किया  जाए  1.0

 दिखाई  नहीं  पड़ती  जिसके  आधार  पर  हम

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  शस् ताव  प्रस्तुत  कह  सकें  कि  उस  परिणाम  की  gta  होगी  ।

 विधेयक  संशोधित  आय-व्यस्क  के
 प्रस्तुत  करने  कौर  तुरंत

 रूप  में  पारित  किया  ही  उसके  बाद  दिये  गयें  वित्त  मंत्री  के  भाषण
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 भाषा  दो  हुई  है  और  करारोपण  ५०  से  घट
 के  पझचात् एक उथल एक  उथल  पुथल  मची  कि

 भारतीय  करारोपण  के  मामले  में  और  कर  ४०  कर  दिया  गया  हमे  यह  जान

 आयकर  के  मामले  में  एक  नकात  बड़ी  कार्यवाही  बड़ी  प्रसन्नता  थी  कि  परिलब्घियां  भी  आय

 की  गई  है  और  मुझे
 ताया गया था

 गया  था
 का  अंग  मानी  जायेंगी  किन्तु  में  देखता  हूं

 fe  एक  रुपये में  से  १४  g  आने  पर  कर  फ़ित्रतन का  २०  प्रतिशत  यदि  परिलब्धि

 के  रूप  में  दिया  जाता  है  तो  इस  पर  आय लगेगा  किन्तु  जबਂ  मेंने  उन्हें  ae  बताया  कि

 १९४७-१९४८  के  आय-व्यस्क  में  यह  नहीं  लगेगा  ।  इसकी  अधिकतम

 सीमा  ७५००  निश्चित  की  गई  जो  आय १५  आने  था  तो  उनका  उत्साह  कुछ

 ठंडा  पड़  गया  ।  कर  से  विमुक्त  रहेगी  ।  इसका  तात्पयं  यह

 यदि  हम  समाज  और  अपनी  अरे-व्यवस्था  है  कि  कोई  भी  मालिक  अपने  कर्मचारी को

 भत्ते  के  रूप  में  ७५००  रुपये  तक  दे  सकता का  पुनर्गठन  करना  चाहते  ह

 रोपण  को  केवल  वित्तीय उपाय  नहीं  मान  है  और  उस  पर  आय  कर  नहीं  लगेगा

 मेरे  विचार  से  यह  अनुपयुक्त  छूट  है  और सकते  ।  इसके  सामाजिक  पहलू  और

 कामों  पर  भी  विचार  करना  होगा  ।  वैयक्तिक  यह  छूट  देने  में  सरकार  ने  बुद्धिमानी  नहीं  की
 ।

 आय  की  अधिकतम  सीमा  निश्चित  करने  के  मेरे  विचार  से  ऋण  तथा  परिधि  के  मामले

 लिये  में  कई  वर्षों  से  कह  रहा  ९  में  छूट  देना इस  बात  का  योजक  नहीं  हैं  कि

 करारोपण  जांच  आयोग  की  सिफारिशों  समाजवादी  ढांचे  के  समाज  की  स्थापना

 में  से  भी  सिफारिश ऐसी  हैं  ।  योजना  करना  सरकार
 का  ae  निश्चित

 है

 आयोग  द्वारा  नियुक्त  अर्थ-शास्त्रियों  के  मंडल  बेकारी की  समस्या को  ही  लीजिये  ।

 ने  भी  अपनी  सिफारिशों  में  ऐसी  ही  एक  सभी  ओर  बेकारी  हे  ।  तो  यह  कहूंगा ५
 सिफारिश  की  है  किन्तु  इस  सम्बन्ध  में

 fe  देश  में  योजनायें

 अभी  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं की  गई
 बनाते  हें  उतनी  ही  बेकारी  बढ़ती  हैं  ।

 मेरा  विचार  था  कि  विधेयक
 को  प्रस्तुत

 नगर  at  उचित  समय  में  इसका  पुनरीक्षण
 करते  समय  जो  सिफारिश  तथा  प्रस्ताव  किये

 नहीं  कर  तो  ae  अ्रस्तित्व  को  क्षति

 गये  थे  सरकार  उनको  पुरा  करेगी  किन्तु  में
 पहुंच  सकती  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  इस  समस्या

 देखता  हूं  कि  वित्त  मंत्री ने  अपने  भाषणों  को  निबटाने  केਂ  लिये  वास्तविक  कार्य  किया

 बहुत  सी  रियायतों  की  घोषणा  की  है  ।  जहां  जाय  ।  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  में  जाने  ae

 तक  छोटी-छोटी  औद्योगिक  इकाइयों  एवं
 व्यक्तियों  को  बड़ा  कटु  थि  है  ।  अपने  नाम

 मध्यम  श्रेणी  के  कपड़े  तथा  मोटे  कपड़े  पर  शुल्क  का  पुनर्नवीकरण कराने  के  समय  उन्हें  फुसलाया
 की  कमी का  सम्बन्ध हैं  ये  निस् सं देह  जाता  है  कि  वे  अपने  नाम  का  पुन्नेवीकरण

 अच्छी  हें  ।  किन्तु  मेरी  समझ  में  यह  बात  न
 कराय झ्रौ  फुसलाने  से  काम  नहीं

 नहीं  आई  कि  बहुत  बारीक
 चलता  तो  उन्हें  गालियां दी  जाती  मेरे

 कपड़े  पर  उत्पादन  शुल्क  क्यों  कम  किया
 पास  इसके  उदाहरण हूँ  ।

 गया  ।  इसका  उत्पादन तो  कुछ  कपड़े  के
 एक  दूसरी  बात  की  है  ।  प्राय-ग्रन्थि

 उत्पादन  का  केवल  ९  प्रतिशत  है  ।  इस  पर
 निश्चित कर  दी  गई  हैं  कि  सरकारी  नौकरियों

 उत्पादन  शुल्क  घटाना  न्यायोचित  नहीं  हैं  ।

 में  ny  वर्ष  से  अधिक  का  व्यक्ति  नहीं  लिया
 जहां  तक  प्रत्यक्ष  करारोपण  घटाने  की

 बात हैं  १९२२  के  अधिनियम  ११  की  धारा  जायगा  |  झ्रायु-प्रविधि  के  कारण  योग्य  व्यक्तियों

 २३  क  द्वारा  द्योतित  समवायों  की  नई  को  जगह  नहीं  मिल  पाती  ।  गर  ५  थोड़ी
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 सी  भी  रियायत  कर  दी  जाय  तो  काम  चल  सकता  पृष्ठ २  में  की  गई  है  ।  मेरे  विचार  में  तो  चावड़ी

 तीसरी  बात  भी  हैं  ।  मुझे  यह  बताने  में  कांग्रेस  में  पारित  समाजवादी  ढांचे  का  समाज

 खेद  है  कि  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  में  काफी  सम्बन्धी  संकल्प  एक  कोरी  प्रवंचना  है  ।

 भतीजावाद  चल  रहा  है  ।  हीराकुड  परियोजना
 हमने  एक  सुझाव  में  बताया  था  कि  सम्पत्ति

 का  उदाहरण  हमारे  सामने  हैं  ।  वहां  हम  देखते
 विदेशी  सम्पत्ति  कुछ  श्रेणियां

 हूं  कि  केवल  कलक  पदाधिकारी

 atta  ही  नहीं  न्य  चीजें  भी  पंजाब  से  मंगाई

 हो  सकती  &  जिन्हें  हम  क्षतिपूर्ति  का  भुगतान

 किये  बिना  भी  ले  सकते  हूं  ।  जिस  पर  हमें
 गई  थीं  ।  क्या  बेकारी  दूर  करने  का  यही  ढंग

 कहा  गया  था  कि  हम  तो  हैं  ।
 है  ।  मेरा  सुझाव  तो  यह  हूं  कि  यदि  ड्राप  उद्योगों

 हमने  एक  सुझाव  यह  दिया  था  कि  सुविधा  न

 का  राष्ट्रीयकरण नहीं  कर  सकते  तो  कम  से  कम
 में  एक  ऐसा  उपबन्ध  होना  चाहिए  कि  जब  कभी

 नौकरियों  का  तो  राष्टीय करण करें  ।  नौकरियों
 Waa  पडे  तो  प्रसाघारण

 के  मामले में  प्रतीक  नहीं  तो  कम  से  कम  प्रादेशिक
 कार्यवाही की  जा  सके  |  अगर  समाजवादी

 एकता  तथा  प्रादेशिक  समानता  का  तो  ध्यान
 ढांचे  का  समाज  चाहते  हैं  तो  आपको  साधारण

 रखना  चाहियें  ।  में  तो  यह  कहूंगा  कि  काम  करने

 योग्य  प्रत्येक  व्यक्ति  को  काम  देना  सरकार
 कार्य  करने  होंगे  ।  किन्तु  हम  देखते  हें  कि  प्रचार

 के  लिए  तो  सरकार  एक  बात  कहती  हैं  किन्तु
 का  नैतिक  कर्तव्य  ही  नहीं  वेध  केतकी  भी  होना

 चाहिये  ।  बेकारी  की  समस्या  को  यदि  »«
 प्रशासन  के  मामले  में  कार्यवाही  ठीक

 विपरीत  करती  है  ।

 इसी  अ्रवस्था  में  छोड़  दिया  तो  इसका  प्रभी  प्राय

 यह  है  कि  कठिनाइयों  प्रा पत्तियों  को
 राज्य  सभा  में  दि  ये  गये  आंकडों  में  बताया

 गया  है  कि  १९५४ के  प्रतीक  काम  दिलाऊ
 न्योता दे  रहे  हैं  ।

 दफ्तरो ंसे  ८४५७  इंजीनियरिंग  स्नातकों  तथा

 कुछ  प्रतीक
 न

 कह  कर  मं  केवल  ३६  ३  डिप्लोमा  प्राप्त  व्यक्तियों  ने  नाम  लिखाये

 इतना  ही  कहूंगा  कि  जब  झ्रागामी  राय-व्यस्क  हैं  ।  मेरा  विचार  ह  कि  इनकी  संख्या  श्रमिक

 प्रस्तुत  किया  जाय  तो  प्राय-व्ययन  केਂ  मामलों  में  ही  होगी  क्योंकि  पढ़े  लिखे  लोग  अधिक  भावक

 कुछ  अ्रधिक  स्थिरता  ait  अनुशासन  से  काम  और  दामिनी  होते  हैं  इसलिए  बहुत  से  व्यक्तियों

 लिया  जाये  ।  तात्पयं  यह  है  कि  जिन  मामलों
 ने  तो  नाम  भी  नहीं  लिखाये  होंगे  ।

 में  निधेनों  का  हित  हूं  उनको  छोड़कर  wey
 विदेशी  विशेषज्ञों को  भारतवर्ष  में  oad

 मामलों  में  सरकार  को  दूसरों  के  दबाव  में  नहीं

 ara  चाहिए  ।  ada  स्थिति  में  हम  देखते
 की  आज्ञा  तीन  तेल  समवायों से  कर

 आदि  ऐसी  बातें  हें  जो  भारत  के  हित  में
 हैं  कि  गरीबों  को  बहुत  कम  रियायत  दी  गई  हैं

 ait  जिन्हें  रियायत  की  बहुत  कम  श्रावदयकता
 नहीं हैं  ।

 थी  उन्हें  प्रतीक  रियायत  दी  गई  है  ।  तराशा  हैं
 प्रभी  उस  दिन  श्री  तुलसीदास ने  बताया कि

 कि  आगामी  वर्ष  में  ऐसा  नहीं  होगा  ।
 कृषिजन्य  का  मूल्य  गिर  गया  है

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी
 संतुलन  बनाये  रखने  के  लिये  यह  भ्रावश्यक  हैँ

 qa )
 श्री Ho  पी०  शर्मा  ने  भाषण  के  कि  उद्योग  जन्य  at  मलय  भी  गिरना

 ह

 चाहिए  |  उन्होंने इसका  उपाय  यह

 ति  प्रायः  बड़ी  सुस्त  होती  है
 इसकी

 बताया  कि  श्रम  लागत  कम  हो  ।  कया  यह  चाहा

 ब  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  निधि  केਂ
 जा  रहा

 &
 कि  श्रमिकों  की  स्थिति  खराब  हो
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 मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं  art  कि  को  ४  लाख  टन  का  उत्पादन  बढ़ाने  की  आज्ञा

 श्राप  करते  तो  हैं  समाजवादी  ढांचे  के  समाज  दी  गई  है  ।  में  पुछना  चाहता  हुं  कि  यह

 की  बात  परन्तु  wg  एक  व्यक्ति  को  एक  नया  संयत्र  है  तो  फिर  सरकार  की

 क्यों  नहीं  लगाया गया  ?  यह  भी  सुनने  में निर्वाह  व्यय  योग्य  वेतन  भी  नहीं  दे  सकते
 ।

 आ्रापको  मूल  बातों  के  बारे  में  सोचना  चाहिए  है  कि  सरकार  का  विचार  इस्पात  का  मूल्य

 किन्तु  उनकी  कौर  कुछ  भी  ध्यान  नहीं  दिया  बढ़ाने  का  हैं  ताकि  टाटा  को  अधिक  लाभ  हो

 सके  प्रौढ़  उस  लाभ  के  प्राकार  पर  उत्पादन  की जाता  |

 वृद्धि  कर  सके  ।  हो  सकता  हैं  कि  यह  समाचार

 अपनी अर्थ  व्यवस्था  को  नये  ढांचे  में  गलत  हो ।  में  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  बारे

 ढालने  के  लिए  मूल  प्रयत्नों के
 अतिरिक्त

 में  कुछ

 साधारण  सी  बातों  को  पुरा  करने  में  भी  सरकार
 गंगा  बांध  योजना  के  बारे  में  जिसे  पश्चिमी ग्र सफल  रही  है  यहां  तक  कि  सम्पत्ति  के  मामले

 में  समानता  लाने  का  उद्देश्य  भी  विफल  रहा  ।  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  ने  उस  प्रांत
 के  जन्म

 मृत्यु  तथा  भारत  की  सम्पूर्ण  सरथ-व्यवस्था  का
 में  यह  मालूम  करना  चाहता  हूं  कि  १५  भ्रमित

 १९४७ के  बाद  से  २०  भारतीय बड़े  उद्योगों  की  मामला  बताया  निश्चय  करने  में  देरी  का

 आस्तियां  तथा  सम्पत्ति  बढ़ी  है  wera  घटी  है  ?  क्या  कारण  है  ?

 में  यह  मालूम  करना  चाहता  हूं  कि  हमारे
 सम्पूर्ण  संसार  शांति  कौर  स्वतंत्रता

 श्र  निर्यात  व्यापार  पर  विदेशी  जहाजी  की  चाह  कर  रहा  है  ।  शत्रु की  कटौतियों

 कम्पनियां  भाड़े  के  रूप  में  जो  ७०  करोड़
 तथा  सरकार  की  कार्यवाही  में  दोषों  के  रहते

 रुपया  ले  लेती  हैं  उसको  या  उसके  कुछ  भाग  को
 हुए  जैसे  कि  हमारी  सरकार  में  जनता

 हम  कब  बंद  करेंगे
 ?

 में  यह  चाहता  हूं  कि
 की  इच्छाओं  को  कोई  रोक  नहीं  वे

 सरकार  हमें  यह  बताये  कि  जिन  व्यक्तियों  को
 अवद्य ही  पुरी  होंगी

 राय  कर  जांच  प्रयोग  ने  #५  पाया  है
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री

 टो  ०  टो
 ०

 उन्हें  सरकार  ने  राज्यीय  व्यापार  निगमों का

 संचालक  नियुक्त  नहीं  किया  है  अथवा  नियुक्त
 :  सभा  में  ऐसी  शिकायतें  की

 जा  रही  ह  कि  सदस्यों की  बातों  पर  सरकार
 नहीं  करेगी  ।  हमें  बताया  गया  है  कि

 कर  बचाने  वाले  ये  चोर  हमारे  देश  के
 ध्यान नहीं  देती  ।  इसका  उत्तर  देने  के  लिये  ही

 बैंकों  तथा  में  बीच  में  बोल  रहा  हूं  ।
 सम्पूर्ण  वित्तीय  स्थिति  पर

 नियंत्रण  रखते  हें  ।  सरकार पर  में  श्री  गाडगील  ने  हताश  होकर  अर्थहीन

 यह  लगाता  हूं  कि  सरकार  जिस  बातें  कही  हैं
 ।

 श्री  मुकर्जी  ने  भी  अपनी  पुरानी

 प्रकार  से  चल  रही  है  जिस  प्रकार  कर  बातें  दुहराई  ।  उन्होंने कहा
 बचाने  वाले  चोरों  प्रथव  चालाक  व्यापारियों

 कि  यह  आयव्ययक  प्रवंचना मात्र है  ।  कभी  कभी

 को  हमारे  निगमों  में  नियुक्त  कर  रही  है  उससे  यह  होता  है  जिनसे  हम  घृणा  करते  हें  उनमें

 प्रकट  है  कि  राष्ट्रीयकरण के  मामले  में  सरकार  हम  प्रतिभूति  देखते  हैं  |  देश  में  साम्यवादी

 वास्तव में  कोई  गम्भीर  नहीं  दल  कवल  प्रवंचना  पर  ही  जीवित  है

 रखती  ।  एक  बात  में  यह  भी  पूछना  चाहता  इसलिये  उस  दल  के  लोग  समझते  हैं  कि  सभी

 हूं  कि  यह  कहा  गया  था  fe  सरकार
 प्रवंचना  पर  जीवित  हैं  ।  वास्तव  में  हम  किसी  को

 लोहा  तथा  इस्पात  के  उत्पादन  में  और  धोखा  नहीं दे  रहे  ह्  हमा  रा  प्रत्येक कदम  प्रगति

 वृद्धि  करेगी  किन्तु  हमने  सुना  हैं  कि  टाटा  की  रोक  ही  उठता  है  ।  हो  सकता  है  हम  शी  करता
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 से
 न  बढ़  रहे  हों  परन्तु  हम  उस  दिशा  में  धीरे  करेंग ेजो  राष्ट्रीय  पार्थो  को  करने  पड़त ेहैं  तो

 घीरे  कौर  लगातार  अवद्य बढ़ रहे हैं बढ़  रहे ह  |  उनके  सम्बन्ध  में  अपनी  इच्छा  पूरी  करने  के

 श्री  गाडगिल  ने  कहा  कि  राय-व्यस्क  लिये  हमारे  पास  शक्ति  कौर  साहस  भी  है

 कमजोर था  इसलिये  कि  हमने  मल  उस  दिन  प्रधान  मंत्री  नें  संविधान  (  चतुर

 विधेयक  में  संशोधन  स्वीकार  कर  लिये  ।  यदि  संशोधन )  विधेयक पर  बोलते  समय  कहा  था

 हम  संशोधन  स्वीकार  न  करते  तो  संभवत  कि  हम  सम्पत्ति  जब्त  नहीं  करना  चाहते  ।

 हम  उन  उद्योगों  को  हानि  पहुंचती  जिनसे  कर  यदि हम  देश  के  लोगों  की  सम्पत्ति जब्त  भ

 की  प्राप्ति  होती  है  ।  कर  लें  तो  भी  हम  विदेशियों  की  सम्पत्ति  जब्त

 नहीं  करेंगे  क्योंकि  विदेशों  से  हमें  प्रश्न  सम्बन्ध
 किसी  ने  भी  वैयक्तिक  are  के  बारे  म  नहीं

 बनाया  रखना  हूं  ।  जब  तक  हम  संयुक्त  राष्ट्र

 कहा  |  उस  पर  कर  १४  से  १२  प्रतिशत  तक

 बढा  दिया  गया  है  ।  QY.o0¢  प्रौर  90,000
 संघ  के  waar  शभ्रफ़िका  एशिया  सम्मेलन  के

 प्राय  ऐसी  संस्था  के  सदस्य  हम  वसा
 के  वीच  वाली  ara  पर  अरब  १४  प्रतिशत  alae

 कर  लगता  है  ।  इसके  कारण  उन  लोगों के  जीवन
 नहीं  कर  सकते  ।  इसे  ही  विपक्ष  के  हमारे  मित्र

 प्रवंचनाਂ कहते  हैं  |
 स्तर  पर  न्र वश्य  प्रभाव  पड़गी  ।  उन्हं  कम  करन

 के  लिये  कुछ  नहीं  किया  गया  ।  परि लब्धियों  हमनें  वित्त  विधेयक  की  चर्चा  को  बड़े

 सम्बन्धी  ट्रुपयोगों  को  रोकते  का  प्रयत्न  किया
 ध्यान  से  सुना  ।  उसमें  सरकार  की  स्थिति  ठीक

 गया  हैं  ।  सद्भाव  से  उद्योग  के  को  ब्याने  रही  हैं  ।  ऐसी  कोई  बात  नहीं  हुई  जिसके

 के  लिये  व्यय  की  गई  निश्चित  राशि का  लेखा  लिये  सरकार  को  दार्मिन्दा  होना  पड़े  ।  हमें

 दिया  जा  सकता  हैं  तथा  वह  राशि  मिल  सकती  विश्वास  हैं  कि  जो  कार्य  हम  कर  रहे  हें  वे  उस

 हैं  परन्तु  यदि  वह  वैयक्तिक  wa  के  रूप  में  उद्देश्य  की  प्राप्ति  की  दिशा  में  महत्वपूर्ण
 कदम

 aa  की  गई  हो  तो  नहीं  मिल  सकती  ।
 हे  जिसकी  रूप  रेखा  हमारे  दल  जो  देश  का

 लब्धियों  की  राशि  की  ऊपरी  सीमा  हमने  शासन का  नियंत्रण  करता  बनाई है  |

 निश्चित  करने  का  प्रयत्न  किया  है  |
 श्री  Yo  एम०  थामस

 विपक्ष  के  सदस्य  इसे  धोखा  देना  कहते  हं  |
 में  भी  देश  की  प्रगति  चाहता  हूं  परन्तु  जब  कोई

 बात  यह  है  कि  वे  हमारी  आलोचना  करने  के  भ्र वाड़ी  संकल्प  की  चर्चा  हीन  शब्दों में  करता

 लिये  कुछ  न  कुछ  चाहते  हं  ।  प्रत्येक  बार  वे  है  तो  समाजवादी  कहलाने  वाले  देशों  की  बात

 विदेशी  हितों  की  बात  छेड़  देते  हूं  ।  में  नहीं  कहनी  पड़ती  है  ।  हाल  ही  में  चीन  के  प्रधान

 मानता  कि  हमारे  walt  काम  करने  के  लिये  मंत्री  ने  चीन  सरकार  के  कार्य  का  जो  प्रतिवेदन

 जो  विदेशी  ad  हूं  वे  हमारे  ऊपर  प्रभुता  दिया  है  उसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  कई  पंचवर्षीय

 स्थापित कर  लेते  हैं  ।  मेरे  मित्र  नें  किसी  खास
 Tera  के  गच्चा  ही  वे  चीन  को

 साथ  के  बारे  में  ।  मेरी  समझ  में  वह  औद्योगिक  कौर  समाजवादी  राष्ट्र

 मामली  सा  साथ  है  कौर  उस  पर  विद्वेष  ध्यान  बना  पायेंगे  ।  उन्होंने  अपनी  योजनाओं  की

 देने  की  कोई  नहीं  हैं  ।  त्तियों  का  भी  वर्णन  किया  है  |

 विदेशी  हितों  का  स्थान  जानते  हैं  ।  वित्त  विधेयक  में  वित्त  मंत्री  ने  पर्याप्त

 उनके  साथ  उचित  व्यवहार  किया  जायेगा  ।  slad  हद
 e

 कर  दिये  हैं  ।  मेरी  शिकायत

 परन्तु यदि  वे  उन  उत्तरदायित्वों को  पूरा  नहीं
 यह  है  कि  भ्रामक  विधि  में  उन्होंने  ग्रावइयकता
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 से  अधिक  रियायतें  दे  दी  हें  ।  उन्होंने  कर  जांच  श्री  पी०  एन०  राजद्रोह

 आयोग  की  इस  सिफारिश  का  कि  वैयक्तिक
 अ्रनुसुचित

 :  तीस  भगवत ों

 श्रायकर  की  दर  बढ़ाने  के  साथ  ही  साथ  बचाई  सम्मासम्बुद्धस्स |ਂ  मुझे  बौद्ध  उपासना

 गई  या  विनियोजित ora  के  लिये  छूट  देनी  पाठ  से  इस  लोक को  कहते  हुए  संतोष का

 इतना  भ्रमित  पालन  किया  हैं  कि  वह  अनुभव  होता  है  श्र  मैं  समझता  हूं  कि  हमारे

 दोष  बन  गया  हैं  ।  बौद्ध  समाज  का  जो  पंचशील  का  सिद्धान्त

 विवाहित  रोक  भ्र विवाहित  व्यक्तियों  में  वह  नगर  में  उसमें  सब
 तत्व

 जो  विभेद  किया  गया  हे  वह  बात  हैं
 ।  राज  हमारे  देश  में  कई  प्रकार  की  बातों

 को  करने  के  लिए  चर्चा  चल  रही  हें  लेकिन मुझे  आशा  हे  कि  परिवार  भत्ता  की  पद्धति

 करने  की  दिशा  में  यह  पहला  कदम  प्रकासो  तो  इस  बात  का  है  कि  वे  में

 सिद्ध  होगा  ।  इंग्लैंड लेंड  में  ऐसा  ही  किया  गया  नहीं  भराती  हैं  ।  चाहे  पर्वत  का  सवाल  ले

 शर  वहां  परिवार  के  प्रत्येक  बच्चे  के  लिये

 mat  में  छूट  देने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  सवाल  ले  या  arian  सवाल  को  ले

 हैं
 ।

 भ्र गले  वित्त  विधेयक  में  हमें भी  इसकी  यह  सारे  सवाल  तक  हल  नहीं हो

 व्यवस्था  करनी  चाहिये  ।  पाये  हैं  ।  में  इस  हाउस  के  सामने एक  बार  नहीं

 अनेकों बार  निवेदन  कर  चुका  हूं  करीब तक

 श्री  गाडगील  ने  कहा  कि  केन्द्रीय  सरकार
 अछूतों का  उद्धार  नहीं  होता  उनकी  अ्राधिक

 की  नियुक्तियों के  विषय  में  सब  क्षेत्रों के  साथ
 हालत  नहीं  सुधरती  तब  तक  खाली  अछूतों

 समानता  का  व्यवहार  किया  जाना  चाहिये  |
 के  मंदिर  प्रवेश  या  उनके  होटल  में  जाने  से

 उन्होंने कहा  कि  दिल्ली  के  काम  feats  दफ्तर  समस्या  हल  नहीं  होगी  उनका  उद्धार

 की  सिफारिशों  को  महत्व  दिया  जाता  है  तथा
 हम  नहीं  कर  पायेंगे  ।

 केवल  उन  पर  विचार  किया  जाता है  ।  यह

 बुरी  बात  हैं  ।  फाइनेंस  बिल  में  कई  बातों  की  चर्चा  हुई

 है  ax  कई  बातों  के  लिए  प्रपोजल  किये  गये

 श्री  गाडगील  ने  यह  भी  कहा  कि  विभिन्न  हैं  लेकिन  में  ard  वित्त  मंत्री  महोदय का  ध्यान

 विभागों की  भर्ती  में  कुछ  क्षेत्रो ंके  साथ  भ्रत्यधिक
 हरिजनों  are  पिछड़ी  जातियों  की  अवस्था

 पक्षपात  किया  जाता  है  ।  जो  व्यक्ति  किसी  की  दिखाऊंगा  wit  उनसे  कहूंगा  कि

 विभाग  का  प्रधान  होता  है  क्षेत्र  से  इनकी  सहायता  करने  के  लिए  सरकार  को

 ही  लोगों  की  भर्ती  करता  हैं  ।  इसको बन्द  किया  ज्यादा  से  ज्यादा  सहायता  का  परसेंटेज  रखना

 जाना  चाहिये  ।
 चाहिए  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  टेन  परसेंट  टोटल

 सरकार  के  अत्यधिक  व्यय  के  बारे  में  टैक्स  का  जो  होता  है  वह  सेट  एपाट  करके

 शेड्यूल  कास्ट  डाउन  टौडेन  कम्युनिटी वित्त  मंत्री  ने  दूसरे  सदन  में  कहा  था  कि  बेकारी

 के  भय  से  लोगों  को  निकालना  कठिन  हैं  ।  यह  के  लिए  खरच  करना  इसके  अ्रतिरिक्त

 उनक  जो  छोटे-छोटे  धंधे  हैँ--जैसे  रोप
 ठीक  दृष्टिकोण नहीं  है  ।  प्रशासनिक सेवा  में

 कर्मचारी  अधिक  हैं  परन्तु  दूसरी  प्रोर  कम  हैं  ।  लेदर  मेकिंग  उनको  सरकार  की  ०७  से

 इसी  कमी  के  कारण  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रोत्साहन  सहायता  मिलनी  चाहिए  ।

 अन्तरगत  कई  योजनायें  को  हम  समय  पर  तीसरी  बात  यह  हैं  कि  हमारे  देश  में  कुछ

 कवित  नहीं  कर  सके  हैं  ।  इसके  लिये  हमें  कर्म  -
 लोगों  की  तनख्वाहें  काफी  लम्बी  हैं  वे

 चोरियों की  झ्रावश्यकता  पड़ेगी  ।  ३  हजार
 भ्र  ५,  ५  हजार तक  तनख्वाहें



 दश  faa  विधायक  २२  अप्रैल  १९५५  वित्त  विधेयक  FER

 पी०  एन०

 पाते  हैं  जब  कि  देश  में  काफी  बड़े  पैमाने  पर
 a.N ——

 पहले  भी  कई  बार  कहा  है  कौर  अराज

 बेरोजगारी कौर  गरीबी का  राज  है  झ्र  पुरानी  मांग  को  दुहराता  हूं  कि
 जिस  तरह

 इस  ऑ्राथिक  असमानता  को  समाप्त  किया  जाना
 ard  रिफ्यूजी  भाइयों  की  समस्याओं

 को

 चाहिए  ait  गरीबों  का  स्टैंड  बढ़ाने  के  लिए  हल  करने के  वास्ते  एक  सेक्रेट  मिनस्ट्री बना

 उन  लोगों  की  लम्बी  तनख़्वाहों  में  कमी  की  दी  कौर  करोड़ों  रुपये  खर्च  उसी  तरह  हम

 जानी  चाहिए
 ।

 सरकार  को  जो  नीचे  दबे  हुए  हरिजन  ait  पिछड़े  वर्गों  के  लिये  जो  सही

 वर्ग  हूं उनको  ऊंचा  उठाने  के  लिए  उनकी  मानों  में  रेफ्यूजीज  हें  कौर  जो  थोड़े  ग्रसे  से  नहीं

 आधिक  स्थिति  बेहतर  बनाने  के  लिए  श्रमिक  बल्कि  हजारों  वर्षों  से  दबे  हुए  उनको  ऊपर

 सहायता  करनी  चाहिए  कौर  मेरे  ख्याल  से  उठाने  के  लिए  तौर  उनकी  दशा  बेहतर  बनाने

 जो  रिजर्वेशन  हमें  मिला  gat  हैं  वह  के  लिए  सरकार  को  एक  शअ्रलहदा  मिनिस्ट्री

 की  हालत को  देखते  हुए  कम  से  कम  दस  ष  फॉर्म  करनी  चाहिए  जो  एक्सक्लूजिवली  इस

 कौर  हमें  मिलना  क्योंकि  हम  देख  रहे  समस्या  की  ध्यान  दे
 ।

 मेरी  प्रार्थना  है

 हैं  कि  कभी  हम  बहुत  गिरे  हुए  हैं  कौर  सवर्ण
 कि  कम  से  कम  हम  लोगों  के  लिए  थोड़े  दिन केਂ

 हिंदियों के  बराबर  नहीं
 at  पाये  इसलिए  लिए  ase  मिनिस्ट्री  की  बहुत  श्रावस्यकता

 यह  रिजर्वेशन  राइट्स  जरूरी  हैं  ।  है  सरकार  को  हमारी  इस  मांग  को  मंजूर
 कर  लेना  चाहिए  we  हम  लोगों  के  वास्ते

 एक  अलग  मिनिस्ट्री बना  दें  ।  हम  नहीं  चाहते
 जहां  तक  हरिजनों  में  दिक्षा  प्रचार  का

 सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  हुं  कि  यह  बहुत
 कि  हमेशा हम  लोगों  को  रिजर्वेशन  मिले

 ही  जरूरी  हैं  कि  हरिजनों के  वास्ते  युनिवर्सिटी
 लेकिन जब  तक  कि  हमारी  भ्र वस् था में  सुधार

 नहीं  होता  है  तब  तक  इसको  जारी  रहना तक  की  शिक्षा  मुफ्त  कौर  कम्पलसरी  हो  कौर

 पार्ट  सी  स्टेट्स  में  जहां  ठीक  से  काम  नहीं  होता
 चाहिए  |

 वहां  ठीक  से  काम  किये  जाने  की  बहुत
 कराधान  के  प्रस्ताव  प्रतीक  के  लिये

 अ्रावक्यकता है  |
 भ्रच्छे  हें  गरीबों  के  लिये  नहीं  ।  हम  देख  रहे  हैं

 जहां  तक  बेकारी  के  का  ताल्लुक
 कि  टैक्सेशन  प्रपोज़ल्स  जो  हुए  हैं  वह  बड़ों

 यह  बड़े  भयंकर  रूपों  हमारे  सामने  विद्यमान  श्र  श्रीमंतों  को  बड़ा  बनाने  वाले  हैं  ।

 है  श्र  में  समझता  हुं  कि  बेकारों  को  जब  तक  में
 हाउस

 से
 कहूंगा

 कि  वह  हम  लोगों  के  बीच  में

 कि  उनको  काम  न  दिया  जा  सके  सरकार  की
 जो  are  श्रनएम्पलायमेंट  इत्यादि

 विद्यमान  हैं  उसको  खत्म  करने  के  लिए  सरकार जोर  से  कुछ  भत्ता  मिलना  सरकार

 को  इस  दिशा  में  प्रयत्न  करना  चाहिए  ।  इसके  पर  जोर  डाले  कि  वह  सक्रिय  कदम  उठाये  |

 अतिरिक्त  सरकार  को  जो  हमारे  देहातों  में  मेरी  प्रार्थना  ह  कि  हरिजनों  की  जो  पिछड़ी

 मजदूर  लोग  हैं  खेती  बाड़ी  का  काम  करते  हुई  शर  गिरी  हुई  भ्रवस्था  है  उसकी  तरफ

 हैं  उनकी  मजदूरी  की  दर
 भी

 मुक़र्रर  करनी  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  उनकी

 सामाजिक  रोक  हर  प्रकार  की  उन्नति उनकी  हालत  बहुत  खराब  है

 कौर  उनको  बहुत  कम  मजदूरी  मिल  रही  के  लिए  काम  करना  चाहिए  कौर  जब  तक  यह

 सरकार  को  इस  दिशा  में  ध्यान  देना  चाहिये  |  नहीं  हो  जाता  रोक  देश  में  छुआछूत

 उनकी  अपराधिक  व्यवस्था  सुधारने  के  लिए  आधिक  विषमता  रहती  है  तब  तक  हम  बराबर

 कदम  उठाया  जाना  चाहिये  ।  आपसे  इसके  लिए  कहते  रहेंगे  कभी  कभी
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 की  कार्य  क्षमता  को  छिपाने  के  लिये  ऐसी  बातें जरूरत  पड़ने  पर  झगड़ेंगे  भी  कि  हम  लोगों  का

 उद्धार किया  जाय  |  कहती  है  ।  यह  कैसे  संभव  हो  सकता  है
 कि

 ६  बाजार  में  मार्च-ग्रिनेल में  प्रा  जाये
 श्री  सारंग धर  दास

 :
 कुछ  पूर्व॑  वक्ताओं  ने  कांग्रेस  दल  के

 भर  उस  पर  उत्पादन  गल्फ़  sah  छः  महीने

 बाद  लगाया  जाये  ।  में  तो  फिर  यही  कहूंगा  कि

 ढांचे  को  एक  प्रवंचना  कहा  है  |
 उड़ीसा में  वित्त  मंत्रालय के  जो  अधिकारी

 में  उनके  इस  विचार  से  पूरी  तरह  से  सहमत  हूं
 |

 वे  उत्पादन  शुल्क  नियम  के  बिलकुल
 विपरीत

 में  समझता  हूं  कि  इस  संबंध  में  श्री  गाडगील ने
 काम कर  रहे  हैं  ।

 बहुत  सही  बातें  कही  हैं
 ।

 रक्षा  संगठन  मंत्री  त्यागो  )
 :  अधिक

 वित्तीय  प्रस्तावों  उदहरण के  लिये

 तर  तम्बाक  गोदामों  में  लाकर  रख  दिया  जाता
 वे  प्रस्ताव  जिनमें  रूप  भेद  किया  गया  देखने

 वह  वहां  बिना  बिके  हुए  रखा  रहता  है  ।

 से  यह  पता  चलता  है  कि  सरकार
 शुल्क  तभी  वसूल  किया  जाता  है  जब  कि  किसान

 को  प्रोत्साहन  देना  चाहती  है  ।  वित्त  मंत्रालय
 गोदाम  में  रखें  हुए  भ्रपने  तम्बाकू  का  मूल्य

 आंकता  है  ।  इसमें  समय  है
 |

 विद्युत  चालित  कौर  हाथ  से  चलाई  जाने  वाली

 मशीनों  में  भेद  करना  चाहती  है  ।  ऐसा  करने  श्री  सारंग धर  दास  :  यह संभव नहीं  है

 का  समय  wa  बीत  गया  ।  गांव  गांव  में  बिजली
 fe  मार्चे-भ्रप्लैल से  सितम्बर  तक

 पहुंचाने  के  लिये  करोड़ों  रुपये  व्यय  किये  जा  रहे  लगभग  सात  महीने-गोदाम  में  पड़ा  रहता  है  |

 @  we  faa  चालित  कौर  हाथ  से  ऐसा  नहीं  होता  ।  वस्तुतः  वह  उसी  काल  में

 चलाई  जाने  वाली  महीनों  के  बीच  HT
 बिक  जाता  है  ।

 समाप्त  हो  ए  छोटे  उद्योगों  को  सारी

 श्री  ए०  सी०  गृह
 :

 कभी  कभी  एक  वर्ष  के

 उन  पर
 उत्पादन  शुल्क  लगा  कर  उन्हें  जब  तम्बाकू  बिक्री  के  लिये  निकाला

 जाता  शुल्क  एकत्रित  किया  जाता  है
 ।

 भी  बना  रहे  हे  ।  तो  फिर  श्राप  उन्हें  प्रोत्साहन

 किस  प्रकार  देना  चाहते  हैं  ।  स्थिति  यह  श्री  सारंगधर  दास  :  में  यह  सब  मानने

 हू  कि  सरकार  छोटे  लोगों  पर  अधिक
 के  लिये  तैयार  नहीं  हुं

 ।

 अधिक  उत्पादन  शुल्क  शादी  लगाती  जाती  है

 तथा  बड़े  उद्योगों  के  साथ  रियायत  करती  है
 में  यह  नहीं  चाहता  कि  हमारे  देश  में

 विदेशी  न  आय |  ।  इसके  विपरीत  भें  तो  चाहता
 तथा  हजारों  रुपयों  की  परिलब्धियों  पर  राय कर

 नहीं  लगने  दिया  जाता  |  हुं  किवेंग्रायें  ay  ee  उनकेअनुभव  कौर  ज्ञान

 से  लाभ  उठायें  परन्तु  साथही  में  यह  भी  चाहता
 तम्बाकू पर  उत्पादन  शुल्क

 धायक

 सामान्य  चर्चा  के  दौरान  में  कहा  था  मेरे  हूं  किहमारी  सरकार  इस  देश  की  साव

 ता  को  सुरक्षित  परन्तु  तथ्य  यह  हे  कि  ऐसा
 प्रदेश  में  तम्बाकू  की  फसल  दिसम्बर  में  काटी

 जाती है  ।  ऐसी  दशा  में  मांग  का  फार्म  सितम्बर
 करने  के  बजाय  हमारी  सरक।र  विदेशियों  के

 हितों  का  अधिक  ध्यान  रखती  हूं  ।  यह  स्थिति
 में  कैसा  लिख  लिया  जाता  है  ?  मंत्री  महोदय

 ने  बताया  कि  वह  उस  पहले  की  फसल  के
 तल  संबंधी  समझौते  के  बार  में  ह  सरकार

 लिये  था  जो  माचे-भ्रप्रैल  में  बाजार  में  थी  |  ऐसा  इस  लिये  करती  हे  क्योंकि  वे

 यह  बिलकुल  गलत  बात  है
 ।

 में  तो  यह  कहूंगा  पेट्रोल  को  साफ  करना  जानते  ह  कौर  हम  वह

 कि  सरकार  प्राधिकारियों  एवं  कर्मचारियों  काम  नहीं  जानते में  तो  कहुंगा  सरकार FT
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 [att  सारंग घर

 २-१/२  प्रतिशत  के  स्थान  १-१/४  प्रतिशत
 यह  दृष्टिकोण गलत  है  ।  हमें  अपने देश

 के

 हितों का  सबसे  पहले  ध्यान  रखना  है  |  ही  होनी  चाहिये
 ।

 इसी  संबंध  में  में  यह  भी  बताना  चाहता  हूं
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  का

 कि  हमारे  नौवहन  उद्योग  की  shat  देखभाल
 समय  समाप्त  हो  चुका  है  ग्रोवर  कर्ब  में  उनसे

 अपना  भाषण  खत्म  करने  के  लियें  अनुरोध नहीं  होती  हैं  ।  एक  स्वतंत्र  श्र  बड़े  देश  के

 लिये  उसके  भ्रमों  वाणिज्यिक  पोत  का  होना
 करूंगा  ।  अब  माननीय  मंत्री  अपने  विचार

 बहुत  प्राचार्य  हैं  ।  यह  ठीक  हे  कि  काफी  जहाज
 प्रकट  करेंगे  ।

 बनाये  या  खरीदे  जा  रहे  परन्तु  वाणिज्यिक  श्री  एस०  सो०  श्री  एच०  एन०

 पोत  का  वास्तविक  प्रयोजन  कभी  तक  नहीं
 मुकर्जी  तथा  श्री  गाडगील  द्वारा  उठाई  गई

 समझा  गया  है  ।  युद्ध  के  प्रयोजन  के  लिये  ही  बातों  के  उत्तर  में  में  प्रतीक  नहीं  कहना  चाहता  ॥

 नहीं  बल्कि  श्ञान्तिकाल  में  भी  किसी  भी  देश  का  उनका  उत्तर  मेरे  सहयोगी  वाणिज्य  तथा  उद्योग

 जहाजों  के  मामले  में  झ्रात्मनिर्धर  होना  आवश्यक
 मंत्री  द्वारा  दिया  जा  चुका  हैं  श्र  में  उन्हीं

 है  ।  इसके  लिये  उनको  सरकार  की  तरफ  से
 बातों  को  दोहराना  नहीं  चाहता  ।

 प्रोत्साहन  सुविधायें  मिलनी  चाहियें  |

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार
 श्री  सारंग धर  दास  द्वारा  नौवहन  के

 संबंध  में  उठाई  गयी  बात  का  उत्तर  मेंने  विचार
 भेदभाव  wait  विभिन्न  देशों  के  जहाजों  के

 बीच  किये  जाने  वाले  भेदभाव  के  संबंध  में  प्रस्ताव  के  वाद-विवाद  का  उत्तर  देते  समय  खूब

 विस्तृत  रूप  से  दे  दिया  मेंने  उस  समय  बताया
 क्या  करनें  का  विचार  करती  हैं  ।  इस  नीति  के

 था  कि  इस  संबंध  में  सरकार  क्या  कार्यवाही
 फलस्वरूप  हमारे  जहाज  विदेशी पत्तों  से

 खाली  वापस  लौटते  हैं  ।  हमारी  नीति  अपन  कर  रही  है  या  करने  जा  रही  हैं  ।  मेंने  यह  भी

 बताया  था  कि  तटीय  जहाजों  के  पूर्णतया  काम
 देश  की  पताका  की  रक्षा  करने  की  होनी

 हमें  प्यार  जहाजों  को  संरक्षण  देना
 में  लगाने  श्र  रेल  तथा  परिवहन के  अन्य

 चाहिये  |  इसके  लिये  हमें  ५  जहाजों  को
 साधनों  के  बीच  प्रिक  बरच्छा  समन्वय  करने

 के  लिए  परिवहन  मंत्रालय  एक  समिति  नियुक्त
 प्रोत्साहन  देना  होगा  ।  हमें  विदेशों  में  जाने  वाले

 अपने  जहाजों  के  लिये  माल  की  व्यवस्था
 करने  जा  रही  है  जो  इस  प्रश्न  के  सभी  पहलु झ्र ों

 पर  विचार  करेगी  ।
 करने  के  लिये  वे  उपाय  xਂ  होंगे  जो

 तुर्की  भ्रजेंनटाइना  जेसे  कम  तेल  वाहक  जहाजों  के  बारे  में  भी  मेंने

 विकसित  देशों  ने  अपनाये  हैं  ।  वे  विदेशी  जहाजों  बताया  था  कि  हम  २  करोड़  रुपये  का  व्यय

 पर  माल  नहीं  भेजते  ।  व्यापारिक  करके  तेलवाहक जहाजों  का  क्रय  करनें  वाले

 करारों  में  देशी  नौवहन  के  हितों  की  रक्षार्थ  हैं  ।  तेल  शोधनशाला ओं के  संबंध  में  समझौते

 कोई  खण्ड  होना  चाहिये  ।  इस  प्रयोजन  के  लिये  की  की  स्थिति  के  बारे  में  भी  मेंने  बताया

 आयात  are  निर्यात  संबंधी  नियंत्रणों  का  उपयोग  था  ।  उन्हें उस  स्थिति  का  पता  है  ।  वस्तुतः

 किया  जा  सकता  हैं  ।  जहाजों  कौर  माल  का  तेल  दोधनशालाग्रों के  साथ  ये  ठेके  देश  के  हित

 बीमा  भी  संभव  है  ।  इन  उपायों से  भारतीय  में  किए  जाते  हैं  ।  विदेशों  को  जाने  वाली  एक

 नौपरिवहन  उद्योग  को  प्रोत्साहित किया  जा  बड़ी  राशि  बच  जायेगी  कौर  साथ  ही  हमें

 सकता  है  |  ऋणों  पर  ब्याज  की  विषैला  निकट  में  ही  शुद्ध  तेल  मिल  जायेगा
 जिससे

 रूप  से  विदेशों  को  जाने  वाले  जहाजों  के  नन  कत व्यय  कौ
 बचत  होगी  att  वह  सस्ता  भी
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 होगा  ।  जब  कभी  सरकार  किसी  विदेशी  के  पूर्व  के  वर्ष  के  दौरान  बहुत  मतदान कपड़े  पर

 समवाय  से  कोई  समझौता  करती  है  तो  वह  उत्पादन  शुल्क  २-१/२  प्रति
 गज  था

 देश  की  प्रभुत्व  सम्पन्नता  का  ध्यान  रखती  है
 तब  यदि हम  २-१/२  कराना  प्रति  वर्ग  गज  कर

 अर  देश  के  हितों  की  हर  प्रकार  की  रक्षा  दें  तो  वह  लगभग  ३  ग्रीन
 ४

 पाई  हो  जायेगा  ।

 करती है  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  जानता  है  कि  बहुत  महीन  कपड़े

 श्री  गाडगील  की  एक  दो  बातों  का  उत्तर  की  चौड़ाई  बहुत  अधिक  होती  हैं
 झर

 यदि  उस

 हमें  देना  है  ।  उन्होंने  आरोप  लगाया  कि  चूंकि  पर  शुल्क  ३  नाना
 ४

 पाई
 कर

 दिया  जाता  हैं

 में  प्रहमदाबाद का  निवासी  हूं  ae  यहां  तो  उद्योग  यह  भार  संभाल  नहीं  पायेगा  |

 लय  में  हूं  इसलिए  वहां  के  मालिकों  की  चालों  मामले  पर  विचार  किया  गया  wie  यह

 के  प्रभाव  में  जाकर  मेंने  बहुत  महीन  कपड़े  आवश्यक  समझा  गया  कि  उसी  दर  था  उससे

 पर  शुल्क  घटा  दिया  है  ;  इस  संबंध  में  में  कुछ  ऊंची  दर  रखी  जाय  :  २  रखना  प्रति

 कहना  चाहता  हूं  कि  उनका  यह  प्रत्यारोप  पूर्णतः
 वर्ग गज  का  मतलब गत  कप  की  अपेक्षा  यह

 शुल्क  कुछ  अधिक  asm
 ।

 साथ  ही  हमने असत्य  है  ।  वित्त  मंत्रालय  में

 पुना  या  कलकत्ता  किसी  के  संबंध  में  हथकरघा  उपकर  को  जो  ३  पाई  प्रतिशत

 ऐसी  किसी  चाल  का  प्रभाव  नहीं  में  तो  केवल  ३  पाई  प्रति वर्ग  गज  में  बदल  कर  बहुत  महीन

 देश  के  हित  को  महत्व  देता  हूं  ।  मेंने  गांधी  जी  कपड़े  पर  भी  शुल्क  बढ़ा  दिया  हैं  |  उन्हें

 के  चरणों  में  बैठकर  जनसेवा  का  पाठ  पढ़ा  हैं  लगभग  ३३  से  ४०  प्रतिदिन  तक  अ्रधिक  देना

 पड़ेगा  ।
 शर  मेरे  जीवन  में  देश  हित  का  बहुत  महत्व

 रहा हैं  शायद  वह  इस  बात  को  भूल  गये  कि

 भ्रम्यावेदन प्राप्त  होने  के  बहुत  अहमदाबाद की  मिलों  में  महीन  कपड़ा  वहुत

 महीन  कपड़े  पर  शुल्क  के  मामले  पर  खूब  अधिक  मात्रा  में  तेयार  किया  जाता  है  ।  वित्त

 विचार  किया  गया  था  ।  श्री  media  ने
 विधेयक  में  महीन  पकड़े  पर  शल्क  एक  श्राना

 राय  व्यय  के  प्रस्तुत  होते  समय  मुझसे  कहा  था
 रखा  गया  था  ।  पर  इन  संबोधित  प्रस्थापनाश्रों

 कि  मोटे
 तथा

 मध्यम  कपड़े  पर  उत्पादन  शुल्क  के  अधीन वह  बढ़  क  १  ३  पाई  हो  गया

 में  वृद्धि  भी  अहमदाबाद  वर्ग  के  चक्र  के  कारण  है  ।  महीन  कपड़े  बनाने  वालों  ने  सदैव  विरोध

 ही  हुई  है  |  इससे  उनका  भ्र भि प्राय  यह  था  कि  किया  कि  वह  १  जाना  ६  पाई  भी  अधिक  था  ।

 बम्बई  की  तुलना  में  अहमदाबाद को  ales  गत  वर्ष  भी  १  भराना  ६  पाई  प्रति  गज  था

 सुविधायें  मिलीं  ;  इसी  कारण  यह  वृद्धि  की  यद्यपि  इसका  काफी  विरोध  किया  गया  पर

 गयी  |  मेंने  उनसे  व्यौरों  की  मांग  की  थी  पर
 वित्त  मंत्रालय ने  उसे  १  भराना ६  पाई  ही  रखा

 अभी  तक  वह  मुझे  कोई  भी  व्योरा  नहीं  दे  सके  ।
 इस  समय  जो  १  ३  पाई  प्रति  गज  शुल्क

 मोटे  तथा  मध्यम  कपड़े  पर  उत्पादन  शुल्क  कम  निश्चित  किया  यह  १  जाना  ६  पाई  प्रति

 कर  दिया गया  है  ।  गज  से  भ्रमित  पड़ेगा  ।

 जहां  तक  बहुत  महीन  कपड़े  पर  उत्पादन

 का  संबंध  उन्हें  इस  कमी  के  कारणों  में  समझता  हुं  कि  श्री  गाडगिल  नें

 को  समझना  चाहिए  ।  वाणिज्य  तथा  उद्योग  जल्दी  में  यह  निराधार  आरोप  लगाया  है  ।

 मंत्रालय  जो  इस  व्यापार  से  भलीभांति  उन्होंने  सरकार  पर  भी  आरोप  लगाया  कि

 परिचित  से  भली  प्रकार  मंत्रणा  करके  तथा  उसने  दबाव  में  कराधान  प्रस्थापना भ्र ों

 काफी  विचार  करने  के  बाद  यह  काम  कियां  का  संशोधन  किया  ।  उन्हें  जानना  चाहिए  कि

 गया  था  ।  इस  वर्ष  से  वित्त  विधेयक  के  पेश  करने  हमारी  सरकार  प्रजातंत्रात्मक  हैदर  हम  सभा



 दर  वित्त
 विधेय

 फ  २२  S344  प्रधान  सेनापति  में  ४६३०

 विधेयक

 एम०  सी ०

 के  सदस्यों  तथा  जनता  के  प्रति  उत्तरदायी  हें  ।  कों  लगभग  €४,०००  रुपये  शुद्ध  प्राय  मिलेगी  ।

 जब  कभी  चाहे  सदस्यों  की  से  या  साथ  ही  CY,a00  रुपये  शुद्ध  प्राय का  उद्देश्य

 सम्बन्धित  लोगों  के  पास  श्रभ्यावदन  या  भी  एकाएक  पुरा  नहीं  किया  जा  सकता  ।  हमें

 प्रस्थापनायें #५  हें  तो  हम  उन  पर
 इसको  धीरे  धीरे  पूरा  करना  हे  कौर  जैसा  कि

 हम  ने  बताया  हम  कराधान  जांच  प्रयोग  की
 पूवीं  विचार  करते  हें  ।  करों  तथा  शुल्कों का

 यहां  प्रस्ताव  करने  के  बाद  हमने  कराधान
 अन्य  सिफ़ारिशों  पर  विचार  कर  रहे  हें  ।

 हमें  श्रेय  रखकर  देखना  चाहिए  कि  हमार
 जांच  झ्रायोग  के  प्रतिवेदन को  सरसरी  निगाह

 से  देखा  था  ।  यदि  हम  देखते  हें  कि  इसकी
 सामने  क्या  झा  रहा  है  |  इस  का  कई  बार

 खण्डन  किया  जा  चुका  पर  फिर  भी  वह
 क्रिया  होती  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  पर  बुरा

 पर  अधिकतम  सीमाਂ  की  शब्दावली  को
 अभाव  ड़  ता  छोट  व्यापारियों  को  हानि

 बारबार  दोहराते  ह  ।
 होती  है  कौर  व्यापार  को  भी  धक्का  पहुंचता  है

 तो  हमें  मामले  पर  विचार  करना  पड़ता  है  इसके  अतिरिक्त wa  कोई  बात  नहीं

 जैसा  कि  श्री  कृष्णमाचारी ने  उठाई  गयी  Wa:  सभा  का  अधिक  समय

 यह  हममें  इतना  साहस  था  कि  हम  नहीं  लेना  चाहता  |

 इन  संशोधित  प्रस्थापनाश्रों  को  सभा  के  सम्मुख  उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 सकें  |  विधेयक  संबोधित  रूप

 पारित  किया  जाये  1.0
 इसमें  दबाव  को  कोई  बात  नहीं  हैं  ।  इन

 संबोधित  प्रस्थापनाश्रों को  दबाव  के  कारण  नहीं
 प्रस्ताव  स्वीकृत  ग्रा  ।

 पेदा  किया  जा  रहा  हैं  |  हमने  बढ़कर  प्रधान  सेनापति  में

 एक  ऐसा  साहसपूर्ण  कदम  उठाया  हैं  कि  हम

 अपना  समाज  का  समाजवादी
 परिवहन  )  विधेयक

 क
 रक्षा  मंत्री  :  में  प्रस्ताव

 प्राप्त  कर  सरक  |  कराधान  प्रस्थापनाश्रों  के  करता  हूं  ——

 संबंध  हमने  कर  बढ़ा  दिये  हें  यदि  we  सदस्य  के  प्रधान

 भी  श्री  गाडगील  समझते  हें  कि  हमने  एक  सेनापतियों के  पद  नाम  में  परिवर्तन

 गामी  कदम  उठाया  है  तो  में  केवल  इतना  ही  करने  केਂ  प्रयोजन  से  कतिपय

 कहूंगा  कि  वहू  बहुत  गलती  पर  हैं  ।

 उन्होंने  प्रायों  पर  अधिकतम  सीमा  के  बारे  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये

 में  भी  कहा
 |

 उस  मामले  के  बारे  में  भी  विस्तृत  सभा  को  विदित  है  कि  दो  या  एक  मास  कप

 व्याख्या  की  गयी  थी  ।  कराधान  जांच  प्रधान  मंत्री  ने  इस  सभा  में  घोषणा  की  थी  कि

 ने  भी  सिफारिश
 की  है

 कि  परिवार  की  शद्ध  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  संविधान

 राय  के  ३०  गुने  पर  अ्रघधिकतम  सीमा  निश्चित  के  अ्रधीन  राष्ट्रपति  ही  सभी  रक्षा  सैनिकों  का

 की  जाय
 ।

 यदि  हम  २६४  रुपये  या  ३००  रुपये  सर्वोच्च॑  सेनापति  यह  निश्चित  किया  गया  है

 प्रति  व्यक्ति  राय  लगाते  हें  और  परि  वार  में
 कि  नौसेना  कौर  वायुसेना  के  प्रधान

 ५  व्यक्ति हैं  तो  १५००  रुपये  बैठता  हैं  उसे  सेनापतियों  के  इन  पदनामों  को  हटा  दिया  जाय

 ३०  से  गुणा  करने  पर  CY,000  रुपये  शुद्ध  शर  इन  बड़े-बड़े  पदाधिकारियों  को  स्थल

 होती  हें  ।  यह  स्पष्ट  कर  दिया  नौ सेनाधिपति  कौर

 गया  है  कि  ५  लाख  रुपये  की  राय  वाले  व्यक्तियों  fi "srorfsr पति  कहा  जाय  ।  बहुत  से  अधिनियमों  में



 ६३१
 प्रधान  सेनापति  २२  द. ग्रघ्नल  १९५५  में

 विधेयक  ४६३२

 प्रधान  सेनापतिਂ  प्रयोग  किया  जाता  ह  दूसरा  निवेदन  में  यह  करना  चाहता  हूं

 और
 उनके  द्वारा  उन  पदाधिकारियों को  कुछ

 कि  रक्षा  मंत्रालय  इस  बात  का  प्रयत्न
 कर

 रहा

 अ्रंघिकार  भी  दिये  जाते  हें  ।  सरकार  इन  है  कि  सेना  में  जितने  भी  ra  ग्रेजी  के  शब्द  प्रयोग  में

 पदाधिकारियों  केਂ  प्राधिकारों  को  कम  नहीं  ara  हैं  उनका  हिंदी  में  अनवाद  कर  दिया

 करना  चाहती  |  इस  विधेयक  का  मतलब  जाय
 |

 लेकिन  मैं  देखता  हूं  कि  इन  अनुवादों

 यह  है  कि  जहां  भी  कहीं  प्रधान  सेनापतिਂ  शब्द  के  करने  में  कई  जगह  गड़बड़ी  हो  रही  है  ।  जसे

 का  प्रयोग  किया  उसके  स्थान  पर  स्थल  कि  श्राफ  आर्मी  स्टाफਂ  हैं
 ।

 इसका

 नौसेनाधिपति  या  भ्रनुवाद  हिन्दी  समाचारपत्रों में  दिया  जा  रहा

 हैं  :  सेना  के  रोक  शायद
 जैसी  भी  स्थिति  शब्द  रखे  जायें  ताकि  उसको

 स्वरूप  वैसा  ही  रहे  जैसा  है  alt  भ्र धि कार  में  रक्षा  मंत्रालय  ने  भी  इसको  स्वीकार  कर  लिया

 कोई  कमी  न  हो  ।  विधेयक  के  उद्देश्य  की  निश्चित  इसका  यह  मतलब  होता  |  कि  वह  केवल

 व्याख्या  उद्देश्यों  कारणों  के  विवरण  में
 दफ्तर  के  इनमें  ह  ।  में  समझता  हूं  कि  रक्षा

 की  गयी  है  ।  यह  एक  औपचारिक विधान  है  मंत्रालय  की  यह  मंशा  नहीं  है  कि  वे  केवल

 भर  में  सभा  के  भ्रनुमोदन  के  लिए  इसकी  कार्यालय  के  चीज़ें  में  रहें  ।  सरकार  को  मंशा

 सिफारिश करता  हूं  ।  तो  यह  है  कि  सारी  सेना  का  संचालन  उनके

 हाथ  में  रहेगा  ।  इसका  स्पष्टीकरण कर  दिया
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुन  :

 सशस्त्र  सेनाओं  के  प्रधान
 जाय  ।  में  समझता  हूं  कि  यदि  सरकार

 '

 जल

 थल  सेनाध्यक्ष  शर
 सेनापतियों  के  पदनाम  में  परिवर्तन

 इन  दादों  को  स्वीकार  कर  ले  तो
 ठोक

 होगा
 ।

 करने के  प्रयोजन से  कतिपय  ote.

 नियमों  का  संशोधन  करने  वाले  तीसरी  बात  मुझे  यह  कहनी  है  कि  भ्रापने

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  पी  इन  तीन  अ्रधिकारियों  के  नाम  तो  बदल  दिये

 श्री  भक्त  देना  गढ़वाल-पूर्वे  व  लेकिन  क्या  श्राप  इनके  नीचे  के  भ्र धि कारियों

 जिला  :  इस  विधेयक
 केਂ  नामों  में  भी  परिवर्तन  करना  चाहते हैं  या

 का  स्वागत  झ्र ौर  समर्थन  करते  हुए  इसके  सम्बंध  नहीं--यह  में  जानना  चाहता  हूं  ।
 जैसे  जनरल

 में  मुझे
 कुछ

 शब्द  कहने
 हैं  ।

 आफिसर  कमांडिंग
 इनचीफ

 या

 ated  कमांड  या  सदन  कमांड  हैं
 |

 क्या  इनके पहली  बात  तो  में  यह  कहना  चाहता  हुं  कि

 नामों  में  परिवर्तन  करने  पर  विचार  किया  जा शायद  गवर्नमेंट  को  शब्द  से  चिढ़

 हो  गयी  है  ale
 इसी  लिए  यह  बिल  लाया  गया  रहा  है  ?  इनके  अतिरिक्त  कुछ  स्थानीय

 अफ़सर  भी  हैं  जैसे  कमांडिंग  दि
 है

 ।  मालूम  पड़ता  है  कि  सरकार  समझती हैं

 कि
 युद्ध  के  समय  तो  दाऊद का  कुछ

 स्टेशनਂ  इरादी  ।  यदि  श्राप  या

 कमांडेंटਂ  शब्दों  को  हटाना  चाहते  हें  तो  इनके
 धज ५ अथ हो सक हो  सकता  परंतु  शान्ति  के  समय  इसका

 कोई  श्री  नहीं  होता  ।  लेकिन  जिस  प्रकार  से
 नामों  में  भी  परिवहन  किया  जाना  चाहिए  ।

 यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  है  कौर  जिस

 प्रकार  से  कि  रक्षा  मंत्री  महोदय  ने  इसका  इन  शब्दों  के  साथ  में  इस  विधेयक  का

 समर्थन करता  हूं  ।

 इन  अफसरों  के  अ्रधिकारों  में  कोई  असर  नहीं  श्री  के०  के
 ०  बसु

 थ

 १९४७  के  बाद  प्रशासन की  नयी  व्यवस्था  में पड़ता है  ।  में  समझता
 हुं  कि  यह

 ag
 की

 बात  है  |  रक्षा  सेनाओं  के  तीनों  पावों  के  नामों  को
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 [at  के ०  के०

 परिवर्तित  कर  दिया  जाय  पर  केवल  नामों  के  नौसेना  हमारी  वायुसेना  भी  एक  नयी

 बदलने  से  स्थिति  का  सुधार  नहीं  होगा  ।  वायुसेना  कौर  इसके  संचालन  तथा

 Rev  के  बाद  सभी  बातों  के  बदलने  के  am  दर्शन  के  लिए  उच्च  प्रशिक्षण  प्राप्त

 साथ  रक्षा  सेनाओं  तथा  देश  के  साधारण  दीपिका  कम  चोरियों  की  श्रावस्यकता  हैं  ।  हम

 व्यक्ति  के  बीच  के  संबंधों  में  भी  सुधार  होना  यह  नहीं  कह  सकते  कि  १२  महीनों  में  हम

 चाहिए ।  हो  सकता  है  इसमें  कुछ  सुधार
 इसका  भारतीयकरण कर  लेंगे  पर  हमें

 है  कि  थोड़े  ही  वर्षों  में  हम  ऐसा  waar कर माननीय  रक्षा  मंत्री  को  इस  दिशा  में  प्रयत्न

 करना  चाहिये  ।  ब्रिटिश  प्रणाली  केਂ  हमारे  लेंगे  |  जहां  तक  उस  माननीय  मित्र  का  संबंध

 है  जो  हिन्दी  में  बोले  उन्होंने  इस  aes  की

 चाहिए  ।  यदि  हमारे  देश  में  बाहरी  विशेषज्ञ  व्याख्या  केਂ  संबंध  में  बात  कही  हे  ।  में  कोई  बहुत

 हैं  जैसा  कि  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  तो  बड़ा  विद्वान  नहीं  पर  में  ध्यान  रखूंगा
 कि

 समुचित  पदनामों  का  ही  प्रयोग  किया  जाय  ।
 उनका  काम  केवल  मंत्रणा  देनें  तक  ही  सीमित

 रहना  चाहिए  ।  प्रयास  संबंधी या  यह  शब्द  को  पसन्द करने  का  प्रश्न

 पालिका  संबंधी  कार्यों  से  उनका  कोई  संबंध  नहीं  हैं  ।  जब  श्राप  किसी  छावनी  स्टेशन  में

 जाते  हैं  तो  वहां  एक  afar  कमांडिंग  होता
 नहीं  होना  चाहिए  ।  में  arent  करता  हूं  कि  इस

 वर्ष  के  अन्त  तक  इन  सभी  बातों का  सुधार  र... ह

 इसी  प्रकार  जब  हम  किसी  सेना  में  जाते हो  जायेगा  ।  रक्षा  मंत्री  इस  बात  की  नथ
 प्रयत्न  करें  कि  पदनामों  के  बदलने  के  साथ  areca  पूर्वी  कमान  तो  वहां  एक

 साथ  रक्षा  पदाधिकारियों  तथा  अरन्य  सेना  होता  है
 |  जहाँ तक  प्रधान

 सेनाधिपति  का  सम्बन्ध  यह  इसलिये  किया श्रेणियों के  लोगों  दृष्टिकोण भी

 बदला  जाय  ॥  गया  कि  सेनापतिਂ  दाऊद  रखना

 अनुपयुक्त समझा  गया

 Sto  काटजू  :
 विधेयक

 के  संबंध  में
 तो  उपाध्यक्ष  महोदय :  यह

 बहुत  थोड़ा  कहा  गया  हैं  परन्तु  प्राय  बातें  खूब  सशस्त्र  सैनिकों  के  प्रधान

 कही  गयी  हैं  ।  में  अपने  माननीय  मित्र  को  विश्वास  पतियों  के  पदनाम  में  परिवर्तन  करने

 दिलाना  चाहता  हूं  कि  सम्पूर्ण  सेवाओं  को  के  प्रयोजन  से  कतिपय  अधिनियमों

 भारतीय  बनाने  की  चिनता  से  बढ़  कर  ग्रन्थ  कोई  का  संशोधन  करने  वालें  विधेयक

 चिन्ता  नहीं  है  ।  गत  सात  वर्षों  में  हम  इस  संबंध  पर  विचार  किया

 में  पर्याप्त  प्रगति  करते  रहे  उद्देश्य  का
 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 हमें  सदैव  ध्यान  रहा  है  उचित  प्रभारतीय  ase  से  ३  तक  विधेयक  में  जोड़  दिये

 पदाधिकारियों  के  नियुक्त  करने  का  भरसक  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दी  गई  ।

 प्रयत्न किया  गया  है  ।  बहुत  से  लोगों  को  प्रशिक्षण  विधेयक  का  नाम  तथा  अधिनियमन

 के  लिए  विदेशों  में  भेजा  गया  है  ।  सभा को  यह  सूत्र  विधायक
 में  जोड़  दिए  गए  |

 विदित  होना  चाहिए  कि  जिन  पदों  पर  अ्रभारतीय  डा०  काटज् : में प्रस्ताव :  में  प्रस्ताव  करता  हूँ
 a

 पदाधिकारी हैं  वे  इस  कारण  हें  कि  हमारे  पास  विधेयक को  पारित  किया  जाय  1.0

 उचित  पदाधिकारी नहीं  हैं  पर  हम  उन्हें  उपाध्यक्ष  महोदय :  यह

 रखने के  लिए  बाध्य हैं  ।  यह  भी  स्मरण  विधेयक  को  पारित  किया  जाय  ी

 रखिये  कि  हमारौ  नौसेना  एक  नयी
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |
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 भारत  का  राज्य  बेक  विधेयक  गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों

 राजस्व  और  रक्षा  व्यय  मंत्रो  ए०
 तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 सो०  :
 में  पहले  ही  सूचित  कर  दूं  कि

 अट्राइसवां  प्रतिवेदन
 २.  ३०  बजने  में  केवल  पाँच  मिनट  बाकी  हैं  ।

 ry
 श्री  अल्तेकर  :

 में  नहीं  जानता  कि  मुझे  भ्र भी  अपना  भाषण

 प्रारम्भ  करना  होगा  या  नहीं  ।  यदि सभा  मुझे
 प्रस्ताव करता  हूं

 यह  सभा २०  PEXY
 कुछ  समय  कौर  प्रदान  करे  तो  ठीक  है

 क  के  थे  थी  के  थी  सभा  में  उपस्थित किए  गए अन्यथा

 उपाध्यक्ष  महोदय  मापनीय  मंत्री  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा

 संकल्पों  सम्बन्धी
 अट्ठा  इसमें  प्रतिवेदन अपने  भाषण  के  लिये  कितना  waar  लेंगे  ?

 से  सहमत है  ।”'
 श्री  ए०  alo  में  लगभग  ४५

 मिनट  लूंगा  ।  यह  प्रतिवेदन  उन  संकल्पों  के  लिये  दिये

 जाने  वाले  समय  के  सम्बन्ध  में  हैं  जिन  पैर उपाध्यक्ष  महोदय :  सभा  पाँच

 बजे  के  ७  भी  बैठने  को  तैयार  है
 ?  चर्चा  होगी  ।  समय  का  नियतन  प्रतिवेदन में

 दिया  गया  है  जो  सभा  के  प्रत्येक  सदस्य के
 श्री  Fo  Fo  :

 यदि  माननीय  मंत्री  में  नहीं  बोलेंगे  तो
 हाथों  में  है

 ।  मुझे  इसे  दुहराने  की  आवश्यकता

 नहीं
 गर-सरकारी  सदस्यों के  क  के  लिए

 समय  नहीं  बचेगा  ।  हम  गेर-सरकारी  में  इस  प्रतिवेदन  को  सभा की  स्वीकृति

 के  लिये  प्रस्तुत करता  हूँ सदस्यों  के  काय॑  को  स्थगित  नहीं  कर  सकते

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रशन  यह  है

 श्री  Yo  सो०  यदि  सभा  पाँच  यह  सभा  २०  Puy

 सभा  में
 उपस्थित  किए  गए  गैर-सरकारी बजे  के  पहचान  बैठने  को  शारिवा  मुझे

 सरकारी  सदस्यों के  समय  में  से  कुछ  समय
 सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 देने  को  तैयार  नहीं  हें  तो  केवल  पाँच  मिनट
 सम्बन्धी  अट्ठाइसवीं  प्रतिवेदन  से  सहमत

 के  लिये  विधेयक  पर  भाषण  प्रारम्भ  करने  से

 कोई  लाभ  नहीं  प्रस्ताव  स्वीकृत  श्र  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  +  माननीय

 सदस्य  भाषण  प्रारम्भ  तो  विधेयक  बाटों तथा  नामों  के  बारे
 में

 कल  तक  रुक  जायेगा  कल  सबसे  पहले  संकल्प--समाप्त

 उक्त  विधेयक  को  ही  लिया  जायेगा  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  श्री

 श्री  ए०  सी०  गह  :
 में  प्रस्ताव करता  हूँ  :  भ्रच्युतन के

 द्वारा
 €  १९५५  को

 भारत  के  लिये  एक  राज्य  बेक  स्थापित  प्रस्तुत  किये  गये  संकल्प  पर  अग्रेतर  चर्चा

 उसे  भारत  के  इम्पीरियल  बेक  के  उपक्रम  प्रारम्भ  करेगी
 ।

 इसके  लिए  २  घंट  का  समय

 हस्तांतरित  करने  तथा  उससे  सम्बंधित
 दिया  गया  है  जिसमें  से  प्रस्तावक  को  २०

 अथवा  ऑ्रानुषगिक  मामलों
 की

 व्यवस्था
 मिनट  तक  अरन्य  सदस्यों  की  १५  मिनट  तक

 भाषण  देने
 की

 अनुमति  होंगी  ।
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 में  बालों  की  चि ml
 ्

 4 ToT  sIT  य
 श्री  अच्युतन  )

 :  पिछली  बार  मन्ता  है  |
 यही  प्रत्युत

 मेंने  संसार  के  विभिन्न  देशों  में  मीट्रिक  प्रणाली  विभिन्न  पदार्थों  तथा  थोक  तथा  फुटकर

 को  प्रारम्भ  करने  के  प्रयत्नों  के  सम्बन्ध  में
 व्यापार  में  पूरक-पृथक  नाटो  का  प्रयोग  होता

 बताया  था  ।  हमने  भी  पिछली  शताब्दी  में

 प्रयत्न  किया  था  किन्तु  हम  सफल  नहीं  हु  १८६८  में  एक  दूसरी  समिति  नियुक्त
 थे  |

 हुई  जिस  पर  श्री  ea  ने  ग्रस्त

 geo  में  राष्ट्रीय  योजना  समिति  ने
 श्रीमती  टिप्पण  में  लिखा  था  के  किसी

 इस  प्रदान  को  लिया  था  तथा  यह  निश्चय  किया  भी  देश  में  बाट  तथा  नाप  की  इतनी  विषमता

 था  कि  तख़ील  भारतीय  आधार  पर  तथा  श्रनिष्चितता  नहीं  हैं  जितनी  कि  भारत  में

 हमें  वही  करना  चाहिये  जो  भारत  की करण  किया  १९४६  में  भारतीय

 विज्ञान  कांग्रेस  ने  मुद्रा  तथा  ate
 व

 नाप  के  जनता  के  लिये  स्थायी  रु प्र  से  उपयोगी  सिद्ध

 दाशमिक  के  लिये  एक  संकल्प  पारित  किया  ।  हो  पी  १९१३  में  एक  समिति  ने  यह  कहा  था

 कि  देश  में  बाट  तथा  नाप  की  कभी  भी  एक
 उसी  वर्ष  सरकार  इस  परिणाम  पर  पहुंची

 निहित  प्रणाली  नहीं  रही  हे  ।  संयुक्त  प्रान्त
 कि  एक  भारतीय  मानक  संस्था  होनी  चाहिये

 में  ही  मन
 ४०  सेर  से  ७२१/२

 सेर  तक तथा  निर्देशकों  के  १९४७  के  प्रतिवेदन  में

 मीट्रिक  प्रणाली  प्रारम्भ  करने  के  कुछ  तरीकों

 पर  भी  सुझाव  दिया  गया  sa  परिवर्तन  १8४१  में  भारतीय  मानक  संस्था  ने

 क  जाँच  लिये  एक  समिति  बनाई  एक  हज़ार  एक  गाँवों  में  एक  उल्लेखनीय

 जिसमें  सभी  संस्थाग्यों--व्याफरिक  तथा
 सर्वेक्षण  किया  |  उन्हें  यह  ज्ञात  sa  fH  १४३

 वाणिज्यिक  निकायों--के  प्रतिनिधि  थे  ।
 प्रकार  के  विभिन्न  नाप  की  १४०

 स्मिति  इस  निष्कर्ष  पर  पहुँची  कि  देश  के  लियां  तथा  भूमि-नाप  की  १८०  प्रणालियाँ

 सभी  वर्ग  मीट्रिक  प्रणाली  को  प्रारम्भ  करने
 प्रचलित भारत  में  कृषि  के  सम्बन्ध  में

 के  प्रदान  पर  एकमत
 राजकीय

 प्रयोग
 के  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है

 पिंडित  ठाकुर  दास  vara  पीठासीन  कि  बाट  तथा  नाप  की  इस  प्रणाली

 उन्होंने  यह  तथ्य  स्वीकार  किया  कि  देश  से  कृषकों  को  बड़ो  भ्र सुविधा  होती  है  तथा  टी दश

 के  विभिन्न  भागों  में  सहस्त्रों  प्रकार  के  बाट  के  व्यापार  पर  हानिकर प्रभाव  पड़ता  हैं  ।

 भारत  में  चावल  के  विक्रय  सम्बन्धी च  नाप  प्रचलित  है  तथा  लोगों  को  नयी  प्रणाली

 से  अ्रभ्यस्त  होने  में  पर्याप्त  श्रम  तथा  समय  १९४१  में  लिखा  gat है  कि  बाटों की  भिन्नता

 लगेगा  किन्तु  इस  प्रयत्न  का  यथोचित  लाभ  भी  के  कारण  होने  वाली  लगभग  सभी  हानि  कृषकों

 होगा  ।  लोगों  के  धन  तथा  शक्ति  की  को  उठानी  पड़ती  है  ।

 बचत  व्यवहार  एवं  हिसाब-किताब

 में  झ्रासानी  होगी  ।  साथ-ही-साथ  श्रन्तर्राष्ट्रीय
 बन  तथा  मत्स्य  पालन  पुनर्निर्माण

 व्यापार  को  भी  प्रोत्साहन मिलेगा
 परिषद्  की  उपसमिति  ने  अपने  प्रतिवेदन  में

 कहा  है  कि  बाट  तथा  नाप  की  विभिन्नता

 १८६७  में  बाट  तथा  नाप  सम्बन्धी  समिति
 ~

 के  कारण  व्यापारियों  तथा

 ने  जिसने  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया था  उपभोकक््ताश्रों  की  कौर  से  सदैव  शिकायतें  रही

 ।  कट्टा  था  कि  भारत  के  गाँव-गाँव  तथा  नगर-नगर  छह  विक्रप-पदाधिकारियों  ने  भी  भारतीय



 ६३९  बालों  तथा  नामों  RR  ल  १९५५  क  बार  में  ST  CES o-

 मानक  संस्था  द्वारा  जारी  किये  गये  परिपत्र  इस  मामले  पर  विचार  कर  रही  द क  कल

 के  उत्तर  में  कहा  कि  यह  बड़ी  शोचनीय  एक  ज्ञांपन  परिचालित  किया  गया  था  जिसमें

 स्थिति  हैं  कि  देश  में  सैकड़ों  तरह  के  पैमाने  कहा  गया  है  कि  श्री  कानूनगो  की  अ्रध्यक्षता

 प्रचलित हें  ।  बम्बई  में  स्थिति  भले  ही  इतनी  में  एक  समिति  नियुक्त  करने  का  निश्चय

 खराब  न  किन्तु  अरन्य  प्रान्तों  में  यही  स्थिति  कर  लिया  गया  ।  निस्संदेह  कई

 इससे वे  इस  परिणाम पर  पहुँचे  कि  नाइयाँ  उत्पन्न  होंगी  जिन्हें  सुलझाना  पड़ेगा  ।

 जब  तक  समस्त  देश  में  एकरूप  प्रणाली  लागू

 नहीं  की  जायेगी  तब  तक  व्यापारियों
 wa  समय  wr  गया  है  कि  हम

 इस  उलझन को  दूर  करें  ।  यद्यपि  इसमें  १
 तथा  उपभोक््ताय्रों  को  सेव  घाटा  उठाना

 पड़ेगा  ।
 करोड़  प्रति  वर्ष  व्यय  होगा  तथापि  इससे  होने

 वाले  लाभ  कहीं  ज्यादा  होंगे  ।  में  करता

 यद्यपि  अमरीका  तथा  राष्ट्रमंडल  हूँ  कि  सरकार  इस  निचय  को  यथाशीघ्र

 के  अन्य  देशों  में  मीट्रिक  प्रणाली  नहीं  तथापि
 क्रियान्वित  करेगी  ।

 वाले  देशों  के  साथ  होता  हैं  ।  इसलिये  उन्होंने  इस  विधेयक  के  कई  विशिष्ट  लाभ  हैं  ।

 यह  सुझाव  दिया  कि  बाट  तथा  नाप  के  सम्बन्ध
 पाठशालाओं  तथा  टेक्निकल  संस्थाओं  में

 इस  प्रणाली से  विद्याथियों  के  २४  प्रतिशत में  एकरूप  प्रणाली  विकसित  की  जाय  ।

 १९३५  तथा  PERE  में  अन्तर्राष्ट्रीय  समय  की  बचत  होगी  तथा  हम  विदेशों  के

 समकक्ष  जायेंगे  ।
 मंडल  ने  भी  उत्तरोत्तर  मीट्रिक  प्रणाली  को

 अपनाने का  सुझाव  दिया  मेंने  यह  कहा  हैं  कि  किसी  अन्य  प्रकार  के

 PEvE  में  भारतीय  टंडन  संशोधन  बांट
 व

 नाप  के  उपयोग  पर  दंड  दिया  जाय
 ।

 विधेयक  का  समर्थन  करते  हुए  कांग्रेस  ने
 मेंने  स्वयं  मीट्रिक  प्रणाली  की  सिफारिश  नहीं

 रूप
 बाट

 तथा  नाप  भी  चलाने  का  सुझाव  दिया
 की  केवल  इस  कारण  कि  सरकार  स्वयं

 इसकी  सिफारिश करेगी  |  एक  wea  सदस्य ने था  ।  2eve Ft aay में  सभी  सक्षम  निकायो ंने  इस

 बात  पर  सहमति  प्रगट  की  थी  कि  वे  एकरूप
 इस  शभ्राशय  का  संशोधन  रखा  हैं  कि  एक  नियत

 कार्यक्रम  होना  चाहिये  ।  वह  एक  सीधा  सादा मीट्रिक  प्रणाली के  पक्ष  में  हैं  ।

 मामला  कौर  वह  विधान-मंडल  पर  छोड़ा
 श्री  सी०  राजगोपालाचारी  जब  उद्योग

 जाना  चाहिए  |

 तथा  रसद  मंत्री  उन्होंने  एकरूप  बाट  तथा

 नाप  की  सिफारिश की  थी  ।  इस  समय  जब  कि
 बांट  तथा  नाप  सम्बन्धी  विधान  का  पूरा

 हम  उद्योग  तथा  व्यापार  में  उत्तरोत्तर  प्रगति

 पालन  होना  चाहिए  ।  राज्य  सरकारों को  भी कर  सरकार  यह  बात  नहीं  कह  सकती

 कि  आयात  तथा  निर्यात  व्यापार  में  कठिनाइयां
 ्  रहना  चाहिए  क्योंकि  व्यापारी  तथा

 कुछ

 ma  व्यक्ति  इससे  बचने  का  प्रयास
 सकती हैं

 इसलिये  राज्य  सरकारों  को  यह  गौर  करना

 श्री  नें
 राज्य

 सभा  में  यह  सूचित  चाहिये  कि  इस  पर  कठोरता  से  कार्यवाही  की

 किया  था  कि  सरकार  बाट  तथा  नाप  जाय  ।  इसलिये  इस  योजना  को  क्रियान्वित

 की  एकरूप  प्रणाली  के  सिद्धान्तों  को  स्वीकार  करने  का  दायित्व  केन्द्र  तथा  राज्य

 करती  है  |
 डा०  रामसुभग  सिंह  के

 ५
 ्य

 दोनों  पर  ही  में  इस  संकल्प को  सभा  की

 के  एक  प्रदान  के  उत्तर  में  कहा  गया  कि  सरकार  स्वीकृति  के  लिये  प्रस्तुत  करता  ह  ।



 १2 ७  हीन  आ
 a

 PSU TREE  बाटों  तथा  नामों  a दि  ह  ह»  ३  के  बार  में  संकल्प  SEER

 सभापति  महोदय
 :

 संकल्प  प्रस्तुत  छुपा
 :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रों  ( ait zto टो०

 सभा  की  राय  है  कि  सरकार  को
 gto  :  में  प्रस्तुत  हूं  यदि  मुझे

 भ्र नुम ति  मिले  | सम्पूर्ण  देश में  एकरूप  बालों  तथा  नापों  को

 चलाने  के  लिये  at  प्राय  किन्हीं  बाटों  atk  सभापति  महोदय  :  अच्छी  बात  आप

 मापों  के  प्रयोग  में  लाने  या  रखने  पर  दण्ड  कर  सकते हैं  ।

 देने  के  लिए  भ्रावश्यक  कार्यवाही  करनी  चाहिए  श्री  टी०  दी ०  कृष्णमाचारों  मेंने  अपने

 थी  थाना  पिल्ले  :  में
 माननीय  मित्र  श्री  भ्रच्युतन  के  भाषण  को

 प्रस्ताव  करता  हुं  :
 बड़े  ध्यान  से  सुना  सरकार उनकी  कृतज्ञ

 है  कि  वह  ऐसी  नाजुक  स्थिति  में  इस  विषय  पर कि  मूल  संकल्प  के  स्थान पर  यह  संकल्प

 रखा  जाय  :  विचार कर  सक  सरकार ने  एक  संक्षिप्त

 ‘“‘This  House  is  of  opinion
 ज्ञापन  प्रस्तुत  कर  सभा  के  सदस्यों  को  भेजा  है

 that  Government  should  take  जिससे  कि  उन्हें  देश  के  बाट  तथा  नाप  के  मानों

 necessary  steps  to  introduce  के  सम्बन्ध  पृष्ठभूमि  का  ज्ञान  हो  सके  |

 uniform  weights  and  measures  इसलिये  मेंने  इस  ज्ञापन  के  को  रेखांकित

 throughout  the  country  based
 नहीं  किया  हैं  ।  श्री  श्रच्युतन  ने  भी  यही  विषय

 on  the  metric
 लिया &  1

 सभा  की  राय  हे  कि  सरकार  को  एक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  यह  सरकार

 सम्पूर्ण  देश  में  मीटर  प्रणाली  पर  भ्राधारित  एक  झ्राकस्मिक  कारण  से  ही
 बाट

 व
 नाप  की

 एकरूप  बालों  तथा  नामों  को  चलाने  के  लिये  मीट्रिक  प्रणाली  नहीं  अपना  सकी  ।  भूतपूर्व

 सरकार  १८७०  में  ही  श्री  ced  जो  कि अवश्यक  कार्यवाही  करनी  चाहिए  |

 ब्रिटिश  सरकार  के  शिवसैनिक  कर्मचारी  एवं
 एन०  बो०  चौधरी

 :
 में

 इंजीनियर  के  हस्तक्षेप  से  मीट्रिक  प्रणाली
 प्रस्ताव करता  हुं  :

 को  भारत  में  बाट  तथा  नाप  का  मान  बनाने

 (१)  संकल्प  में  introduceਂ  का  प्रस्ताव  पारित  किया  था  ।  किन्तु  व्हाइट

 के  दादों  के  च्
 हाल के  राज्य  सचिव  को  ब्रिटिश  परम्परा से

 a"  phased  programmeਂ  विलग  होनें  की  यह  बात  पसन्द  नहीं  प्राई  इसलिये

 निश्चित  कार्यक्रम  द्वाराਂ  |  शब्द  रखे  जायें  ।  यह  प्रस्ताव  भ्र स्वीकृत  द्य  |

 (२)  संकल्प  में  possessionਂ  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  भ्रच्युतन  ने  कहा

 ॥ ई, या  रखनेਂ ]  शब्दों  को  हटा  दिया  कि  श्री  राजा  जी  मीट्रिक  प्रणाली  का  मान  जारी

 करनें  के  लिये  बड़े  इच्छुक  थे
 |  वास्तव में  उन्हें

 सभापति  महोदय  ने  श्री  थान  पिल्ले  तथा
 यह  उत्साह  राष्ट्रपिता से  प्राप्त  झा  था  जो

 श्री  एन०  बी०  चौधरी  के  संकल्पों  पर  के
 कि  स्वयं इस  सम्बन्ध  में  रुचि  रखते  थे  ।

 संशोधन  प्रस्तुत  किये

 क्योंकि  ये  बातें ऐसे  समय  हुईं

 श्री  To  एम ०  थामस
 )  जब  कि  सरकार  पहले  से  ही  व्यस्त  इसलिए

 cafe  परिचालित  ज्ञापन के  प्रकाशा  में  सरकार का  ध्यान  इस  मामले की  श्र  नहीं

 अपनी  स्थिति  स्पष्ट  करने  का  प्रयत्न  करती  तो  गया  ।  परन्तु  भारतीय  मानक  जिसका

 बरच्छा  होता  सभापति होने  मुझे  wa



 BESR  बालों तथा  नामों  २२  १९५५  के  बारे  में  संकल्प  ह  EY

 मामले  को  वहाँ  से  प्रारम्भ  किया  जहां  सरकार  मैदान  पर  विचार  करने  के  लिए  कहा  गया  ।  हमें

 ने  छोड़ा था  कौर  उन्होंने  इस  मामले  की  जांच  कूछ  कठिनाइयां हु  ई  शर  मतभेद  भी  कुछ

 करने के  लिए  एक  समिति बनाई  है  ।  इस  विभागों  का  विचार  था  कि  परिवर्तन  करने  में

 समिति  का  प्रतिवेदन  जिसके  साथ  इस  विषय  बहुत  व्यय  होगा  कौर  अनेक  अन्य  कठिनाइयां

 पर  एक  व्यापक  नोट  भी  हैं  जिसके  लिए  सरकार  भी  होंगी  में  हमें  सारा  मामला  योजना

 मेरे  नवयुवक  श्री  पीताम्बर  पन्त  की  आयोग को  सौंपना  पड़ा  ।  ऐसा  करने का  एक

 कारण  यह  था  कि  योजना  आयोग  ऐसी  संस्था
 आभारी  पुस्तकालय  में  रख  दिया  गया

 उस  पत्र  के  एक  भ्रनुबन्ध  के  रूप  में  बाट  नाप  है  जो  कि  क्रियात्मक विचार  कर  सकती हे

 पर  भारतीय  मान  क  संस्था  की  एक  उप-समिति
 art  दूसरा  कारण  द्वितीय-पंचवर्षीय  योजना

 का  भ्रनिद्चित होना  भी  था  जो  प्राकार  में का  प्रतिवेदन हे  जो  2e We A THT में  प्रकाश  में  पाया

 वास्तव  में  में  चाहता  हूं  कि  माननीय  एक  बड़ी  बात  है  प्रौढ़  जिसका  है  भ्रनेकों

 सदस्य  जो  इतने  इच्छा  इस  waded  नये  उद्योग--बेड़े  oat  छोटे  दोनों  का

 को  पढ़ें  जो  ऐतिहासिक पृष्ठभूमि  के  बार  में  स्थापित  होना--ग्रोस जिनसे  बाट  तथा  नाप

 बताने  के  साथ  ही  हमारे  लिए  प्यार  बांट  तथा  को  मानकों  के  प्रसाद  बनाने  की  समस्या

 प्रत्यक्ष  में  हम  केवल  बड़ी-बड़ी नाप को  मानकों  के  भ्र तु सार  निश्चित  करने  की

 अत्यधिक  आवश्यकता पर  प्रकाश  डालता  हैं  |  इकाइयों द्वारा  प्रयोग  होने  वाले  बाट  तथा  नाप

 यह  स्वाभाविक  है  कि  हमें  वह  परिवर्तन  स्वीकार  को  मानकानुसार बनाने  पर  विचार  नहीं  कर

 करना  है  जो  लगभग  संसार  के  समस्त  देशों
 bas

 रह ेहें  अ्रपितु  हम  छोटे  लोगों  द्वारा  प्रयोग  होने

 द्वारा  किया  जाता  हे  जो  वास्तव  में  वाले  यन्त्रों  की  भी  मानकानुसार बनाने  पर

 गणना  के  लिए  सरल  भी  हे  ।  सभा  को  विदित  विचार कर  इन  लोगों  को  भी

 हैं  दाशमिक  प्रणाली का  जन्म  इसी  देश  अनुसार  नापों  का  प्रयोग  सिखाना  होगा ।  अरत

 में  ga  था
 चुनावी  मीट्रिक  प्रणाली  उस

 पर  हमने  सोचा  कि  इस  मामले  पर  निश्चय  करने  के

 लिए  योजना  आयोग  सर्वोत्तम  संस्था है आधारित है  ।  यह  उचित  है  कि  es  में

 जब  हम  बाट  तथा  नाप  को  मानकों  के  अनुसार  यह  कहने  में  मुझे  हम  है  कि  योजना  आयोग  ने

 बनाने  का  विचार  करते  किन्तु  हमें  उस  टशन  की  दाशमिक प्रणाली  तथा  बाट  कौर

 समय  का  स्मरण  करना  चाहिए  जबकि  हमने  नाप  की  मीट्रिक  प्रणाली  के  पक्ष  में  निश्चय

 इस  विचार  को  जन्म  दिया  था  कौर  इसे  किया  है  ।  कार्यक्रम  बनाना  एक  समिति  पर

 भविष्य  के  लिए  स्वीकार  किया  था  ।

 सुपरिचित  मित्र  श्री  कानूनगो  होंगे  ate  समिति

 भारतीय  मानक  संस्था  के  प्रतिवेदन  में

 कठिनाइयों  का  बाट  तथा  नाप  की
 में  विभागों  के  प्रतिनिधि  तथा  fates  होंगे  ।

 बाट  कौर  नाप  की  मीट्रिक  प्रणाली  लागू  होने

 प्रणाली  को  सारे  ईहा  में  लागू  करने  में  के  प्रारम्भ  के  रूप  में  सरकार  ही  टंकन

 होगी  शौर  जो  कार्य  करना  इसके  बारे  की  दाशमिक  प्रणाली  ७ ६  ।  सरकार की

 में  जो  प्रचार  करना  होगा  श्र  वे  वर्ण  जिनमें  इच्छा  यह  हैं  कि  मेरे  वित्त  car

 frat  बनाया  जा  सके  औरत  लागू  जा  की  दाशमिक  प्रणाली  ata  के  लिए  शीघ्र

 इत्यादि  का  भी  उल्लेख  १९४२  में  ही  एक  विधेयक  इस  सभा  में  प्रस्तुत करे  ।  बाट

 गजब  मेंने  कार्यालय  इस  प्रतिवेदन  श्र  नाप  की  मीट्रिक  प्रणाली  के  विधान  के

 पर  ध्यान  देना  आरम्भ  किया  कौर  संबंध  कानूनगो  समिति  केवल  इसके

 सरकार  के  सारे  सम्बद्ध  विभागों  से  भी  पर  ही  विचार  नहीं  जिसका
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 Zio  eto  कष्ट  माचारी  |

 सुझाव  एक  संशोधन में  दिया  गया  अपितु  हम  प्रगति  चाहते  जब  हम  सारे  देश  में  एक

 आवश्यक  विधान  पर  भी  विचार  करेगी  ।  नाप  चाहते  हँ--हम  एक  भाषा  ५  का

 इसके  अ्रतिरिक्त  एक  ait  महान  कार्य  प्रयत्न  कर  रहे  हमारा  एक  संविधान  है  जो

 करना  अर्थात्  राज्यों  का  सहयोग  प्राप्त  सारे  देश  पर  लागू  होता  है--जब  हम  एक  ऐसी

 alan  प्रणाली  चाहते  हें  जिससे  सारे  देश  को
 करना  |  मेरा  विचार  विभिन्न  राज्यों  को  वह

 सूचना  जो  हमें  प्राप्य  देने  उसके  साथ
 लाभ  होगा तो  बाट

 श्रौर'नाप  तथा

 टेकन  में  भी  साथ-साथ  प्रगति  होनी  चाहिये  ।
 यह  भी  लिखने  का  हैं  परिवर्तन की

 दिखता  है  ।  विचार  विभिन्न  राज्यों  जब  हमें  कोई  परिवर्तन  करना  हैे  तो  कठिनाई

 को  उनका  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिए  सम्बद्ध  वास्तव  में  यह  होगी  कि  क्या  हमें  किसी

 साहित्य  सहित  लिखने  का  हैं  ।  मुझे  इसमें  विशेष  केਂ  नाप  भ्र पना ने  चाहियें  जिससे  wer

 संदेह  नहीं  है  कि  ऐसे  मामले  में  कोई  भी  राज्य  क्षेत्र  वाले  शोर  मचायें  प्रौढ़  कहें  कि  हम  किसी

 एक  भाग  के  बाट  नाप  को  स्वीकार  नहीं ऐसा  न  होगा  जो  इस  प्रगत्यात्मक  कायें

 का  समर्थन न  करे  करेंगे  ।  कठिनाई  उत्पन्न  होने  के  कारण  यह

 हूं  कि  हमनें  wd  प्रतीकों  इंच  भ्रौर  पाउंड  से

 बांध  लिया  है  जो  प्रारम्भ  से  प्रयोग  होते  रहे

 मुझे  हर्ष  है  कि  में  माननीय  मित्र
 हैं  पौर  अब  हम  मानकानुसार बाट  प्रौढ़  नाप

 श्री  च्यवन  के  संकल्प  का  एक  बड़ा
 भाग

 अ्रपनाना  चाहते  प्रौढ़  विंमान  मन  व

 श्री  श्री  थाना  पिल्ले  ate  श्री  गर्मा  बंगाल का  मन  व  मद्रास का  मन  व सेर

 के  संशोधनों  द्वारा  संबोधित  रूप  में  स्वीकार
 और  इसी  प्रकार  के  नापों  इत्यादि  को  छोड़ना

 कर  सकता हूं  ।  मेरा  ख्याल  हैं  कि  चूकि  मेंने
 चाहते  जब  हम  एक  ऐसे  एकरूप ढंग  का

 यह  श्राइवासन  दे  दिया  हैं  कि  सारे  मामले  पर
 विचार  कर  रहे  हें  जिस  पर  मतभेद  नहीं  हो

 एक  समिति विचार  करेगी  कौर  समिति
 सकता  तो  सर्वोत्तम  बात  यह  है  कि  एक  ऐसा

 श्रवइयक विधान बनायेगी विधान  बनायेगी  झर  हमें एक  वर्ष
 ढंग  एक  ऐसी  प्रणाली जिसके  हम  जन्मदाता

 के  लिए  कार्यक्रम भी  बनाना  मुझे  आशा

 कि  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  एन०  बी०  चौधरी
 अपनाया  जाये  कौर  इसे  मानकानुसार

 प्रणाली  बनाया  जाये  ।  सौभाग्यवश  वैज्ञानिक

 अपने  संशोधन पर  जोर  नहीं  देंगे  क्योंकि

 शर  प्रौद्योगिक  उद्देश्य  के  संबंध  में  सारे  संसार

 सरकार  संशोधन के  सिद्धान्त  को  स्वीकार
 में  अघिकतर प्रयोग  में  कराने  वालें  नाप

 करती हैं  ।  मेरे  माननीय
 नाप  प्रौढ़  मिट्टी-बाट हैं  ।  यह  स्वयं  हमारी

 मित्र  श्री  wat  संशोधन
 प्रवृत्ति  के  अनुसार  है  कौर  हमारी  पृष्ठभूमि  कौर

 प्रस्तुत  करने  के  यहां  नहीं हें  ।
 प्रचलन  संस्कृति  संसार  के  बड़े  भागों  की

 वह  नहीं  चाहते ।  में  उन्हें

 दोष  नहीं  देता  क्योंकि  वह  उनका  दृष्टिकोण है  ।
 प्रथा  से  मेल  खाती  शव  इसी  कारण  सरकार

 का  निश्चय  यह  हैं  कि  हमें  टंडन  की  दादा मिक
 यह  कहने  से  कोई  लाभ  नहीं  कि  श्री  सोनिया

 प्रणाली  तथा  बाट  कौर  नाप  की  मीट्रिक

 गलत  हैं  कौर  में  ठीक  gl  बहुत  से
 अपनानी चाहिए  कि  इन  दोनों

 जो  भारत  सरकार  के  बहुत  से  विभागों  के

 प्रतिनिधि हैं  श्री  सोधिया  के  मत  से  सहमत  हैं  ।  उद्देश्यों  के  लिए  यथाशीघ्र  इस  सभा  में  विधान

 प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिए--बाट  कौर  नाप
 परन्तु  यह  दो  प्रकार  के  मतों  की  जांच

 म  एक  निश्चय  करने  का  प्रश्न  ह  कि  जब  से  पहिले  टंडन  के  सम्बन्ध  में  इसे  लाग  करने
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 का  एक  निश्चित  कार्यक्रम  हो  ।  एक  निश्चित  धान  की  सातवीं  प्रसू  ची  में  केन्द्र  को  बाट  कौर

 कल  F—2Y  वर्ष  की  तरह  पीत  नाप  के  मानक  बनाने  का  झ्र धि कार  परन्तु

 यथोचित  थोड़े  समय  में--जिसमें  हम  जनता  उन्हें  लाग  करने  का  भ्र धि कार  नहीं  है  बहुत

 बड़ी  कठिनाई  है  ।  क्योंकि  लोगों  को  गलत को  सिखा  सकें  कि  बाट  कौर  नाप  तथा  टंडन  की

 देश  में  केवल यही  प्रणाली होनी  चाहिए  ।  बाट  प्रयोग  करनें  के  कारण  जो  वे  यह  जान  कर

 मुझे  विश्वास  है  कि  श्री  सोनिया  भ्र पनी  बात  करते  हें  कि  वे  सही  बाटों  का  प्रयोग कर  रहे

 रखेंगे  |  में  केवल  अ्रपनी  स्वतंत्रता  दंड  उठाना  पड़ता  है  ।  इसलिए  यदि  इस  विधान

 की  सुरक्षा नहीं  कर  रहा  ह॑  अ्रपित उस मत उस  मत  को  उचित  रूप  में  कार्यान्वित  करना  है  प्रौढ़  यह

 देखना  हैं  कि  सीधे-साधे  लोगों को  हानि  न  हो स्वातंत्र्य  की  भी  सुरक्षा  कर  रहा  हु  जो  यह

 स्वीकार करने  में  सभा  के  प्राय  सदस्य  प्रकट  तो  इन  बाटों  ate  नामों  के  निर्माण a  लिए

 कर  सकते  हे  कि  श्री  सोनिया  का  मत  संगत

 मत  है  |  केवल  यह  एक  ऐसा  मत  है  जो  प्राजक  होगा  ।  भ्र न्य या  बड़ी  कठिनाई  होगी  |

 क्रियात्मक  नहीं  क्योंकि  हम  सारे  देश  में  बाट
 सरकारी  लोग  उनक  से  ही  नाप  शादी  बनायेंगे

 और  नाप  की  विद्यमान  प्रणाली  को  स्थिर  ar  लोगों  को  बड़ी  कठिनाई  होगी  ।  विज्ञप्ति

 नहीं कर  सकते  ।  किसी  भी  रूपमें इन  बालों  में  कहा  गया  हैं  कि  प्रारम्भ  में  सरकार  बालों

 श्र  नापों  को  मानकानुसार बनाना  श्रनिवायं  नापों  का  संभरण  करेंगी प्रौढ़  बाद  में  फिर

 एक  बार  श्राप  मान कानु सार  बनाना  गैर-सरकारी  व्यक्ति  उनका  निर्माण  व  विक्रय

 स्वीकार करें  हमें  कुछ  वैज्ञानिक  ढंग  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  |

 अपनाने  एक  बार  में  फिर  श्री  भ्रच्युतन  बाटों  कौर  नामों  का  तो  एक  मामला

 अझर  उन  प्राय  सदस्यों  के  प्रति  सरकार  की  हू  अतः  यदि  सरकार  प्रारम्भ  में  बाटों  शौर

 नापों  का  संभरण  करती  हैं  तो  इन  बालों  कौर

 स्वीकार्य  रूपमें  संशोधन  सनत  किये  नामों  के  निर्माण पर  कम  कम  अत्यधिक

 महत्वपूर्ण  बाटों  कौर  नापों  पर  सरकार  का  ही

 सभापति  महोदय
 :

 क्या  में  यह  समझूं  एकाधिकार  रहना
 कि  संशोधनों

 के  रूप  में  जो  विभिन्न  मत  प्रस्तुत

 किये  गये  हूं  वे  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिए  इस  संबंध  में  मे  रा  यह  निवेदन  है  कि  यद्यपि

 यह  एक  सामान्य  अ्रभिलाषा  है  कि  बालों  शर
 क्या  संकल्प  लौटाया  जा  रहा  है  या  अब

 भी  उस  पर  चर्चा  होगी  ?  नापों  में  एकरूपता  हो  फिर  भी  श्री  Fo  सी ०

 सोनिया  जैसे  कुछ  सदस्य  बालों

 श्री  एन०
 बी  ०  चौधरी  :  हम  इस  मत  का  नापों  के  ही  पक्ष  में  प्राजक  भारत  में

 समर्थन  करते  हें  कि  देश  में  बाट  नाप  का  तीन  प्रकार  के  बाट  श्र  प्रचलित हैं

 एक  सा  मानक  हो  कौर  हम  चाहते  हैं  कि  यह  भ्रमित  मरंग्रेजी  नाप,भारतीय  नाप  कौर

 थोड़े से  थोड़े  समय  में  हो  जाना  चाहिए  प्रणाली  के  नाप  ।  मीट्रिक  प्रणाली  को

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  आधार  पर  स्वीकार कर  लिया इस  विभिन्नता  से  कृषकों  तथा  अन्य  भोले-भाले

 लोगों  को  अत्यधिक  हानियां  हुई  उनका
 गया  हे  कौर  यह  एक  वैज्ञानिक  प्रणाली  है

 माल  लेने  वालों  ने  उनके  भ्र ज्ञान  के  कारण  उनका  और  इसे  सरकार  ने  अपनी  विज्ञप्ति  में  भी

 भ्रत्यधघिक शोषण  किया  है  ।  भ्रम  यह  जितना  स्वीकार  किया है
 ।  हमें  आशा  है  कि

 दीप  हो  उतना  ही  wea  परन्तु  समस्या  समिति  जिसके  सभापति  श्री  कानूनगो  होंगे  इन

 यह  है  कि  यह  किया  कैसे  जाये  ?  हमारे  सब  बातों  पर  विचार  करेगा  atk  मीट्रिक
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 एन०  ato

 हो  सकता  &  कि  भ्र सावधानी  से  कभी  किसी  के प्रणाली  को  देश  में  इस  ढंग  से  लागू  करेंगी

 कि  लोगों  को  नई  प्रणाली  श्रपनानें  में  कोई
 कमरेमें ऐसी  कोई  चीज़  ५८ड़ी  दिखाई  दे  ।

 कठिनाई  न  हो  ।  यहां  यह  कहा  गया  है  कि  जाने  में  यदि  किसी  के  पाससे  ऐने  बाट  मिलें  शौर

 उस  व्यक्ति  को  उसके  लिए  दण्ड  भी  दिया  जाय इसको  लागू  करने  के  लिए  १०  या  १४५  वर्ष का

 समय  लगेगा  |  परन्तु  प्रारम्भ  में  कया  होगा
 ?  ती  कितना  ग्रंथ  होगा  ।  हमें  इस  बात  का  ध्यान

 रखना  चाहिए  कि  इस  नई  प्रणाली  को  शुरू
 यह  ठीक  हूँ  कि  उन्होंने  कहा  है  कि  आरम्भ

 में  इस  बात  का  प्रचार  होगा  ।  जनता  करने  से  पहले  हम  किसी  साधारण  व्यक्ति  पर

 का  मत  बनाया  जायेगा  फिर  धीरे-धीरे  इसका  प्रभाव  न
 पड़ने  दें

 ।
 में  बाटों

 कौर  नापों  की  इस  नई  मीट्रिक  प्रणाली  का
 प्रणाली  लागू  की  जायेगी  ।  जहां  तक  बालों  पौर

 नामों  का  संबंध  मीट्रिक-प्रणाली लागू  होने  सेन  करता  हूं  कौर  यह  निवेदन  करना

 से  पहल  टंडन  दाशमिक  प्रणाली  लागू  चाहता  हूं  कि  राज्यों  को  सहयोग  देने  को  कहा

 जाय  We  जन-साधारण को  परेशान  न  किया
 होनी  चाहिये  ।  टंकन  की  दाशमिक  प्रणाली  इस

 प्रकार  लागू  करनी  होगी  कि  जन-सधारण  को  जाय  |

 हानि न
 श्री  क०  सी०  सोनिया

 :
 में

 सिद्धान्तों  के  प्राकार  पर  इस  विधान  पर

 इस  बात  के  बारे  में  कि  हमें  प्रभी  यह  सुधार
 करता  हूं  ।  यह  एक

 सक
 सवार  हो

 नहीं  करना  चाहिए--जेसा  कि  एक  संशोधन
 रही है  कि  देश  भर  में  एक  ही  प्रणाली  प्रचलित

 में  उल्लेख  किया  गया  है--में  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  फ्रांस  ने  अत्यधिक  कठिनाइयों
 हो  किन्तु  प्रायः  एक  प्रकार  की  प्रणाली  से

 बहुत  करे  परिणाम  निकलते  हें
 ।

 हो  सकता  हैं
 के  समय  में  ही  भ्र नेक ों  विषयों  पर  व्यापक

 कि  जमनी  जैसे  छोटे-छोटे  देशों

 विधान  स्वीकार  किये  थे  ।  उन्होंने  फ्रांसीसी  में  एक  ही  प्रकार  की  बालों  ale  नाप-तोल

 क्रान्ति  के  समय  ही  यह  मिली  प्रणाली  अपनाई
 की  प्रणाली चलती  हो  किन्तु  भारत जेसे  विशाल

 ati
 यदि  हमारे  समक्ष  बड़ी

 समस्यायें

 भी  हों  तो  भी  हमें  मीट्रिक  प्रणाली  लागू
 करने

 में

 देश  में  एक  भ्रनुरूप  प्रणाली  चलाना  कहां
 तक

 उचित है  ?
 हिचकिचाहट नहीं  करनी  चाहिए  ।

 प्रस्तुत  संकल्प  में  कहा  गया  हूं  कि  सरकार

 अपने  संशोधन  संख्या  (४)  के  बारे
 को  इस  दिशा  में  गंभीर  प्रयत्न  करना  चाहिए

 में  मुझे  केवल  यह  कहना  है  कि  इसका  उद्देश्य  और  यह  भी  बताया  गया  हे  कि  सरकार  बहुत

 यह  है  कि  ऐसे  बालों  ak  नामों  के  रखने  के
 प्रयत्न  करती  रही  है  किन्तु  चूंकि  राज्य  सरकारें

 कारण  लोगों  को  हानि  न  हो  ।  इन  बालों को  हाथ  नहीं  बटातीं  इस  दिशा  में  सुधार  नहीं

 वापस  लेने  की  पर्याप्त  व्यवस्था  किये  बिना  !
 हो  |  हो  सकता  कि  राज्य  सरकारें

 इन  बाटो  को  रखने  वाले  लोगों  को  ऐसा  नहीं  कर  सकी  हों  वास्तव में  वे

 दंड  ठीक  न  इन  ऐसा  कर  भी  नहीं  सकी  हैं  ।  गांव  में  क्या  हो

 बालों  को  किन्ही  प्राधिकारी  को  सौंपने  रहा है  ?  श्राप  जानते  हे  कि  वहां  इस  दिशा  में

 के  लिए  कोई  कालावधि निश्चित  की  भी  गई  कोई  भी  सुधार  नहीं  हो  पा  रहा  शायद

 हो  ate  यदि  इनमें  से  कोई  भी  बाट  पाये  शी  ही  कोई  पटवारी  या  पुलिस  का  सिपाही  कभी

 जायें  तो  लोगों  को  केवल  इस  बात  के  लिए  कभी  वहां  जाता  हो--इसीलिए  मेरा  निवेदन

 कि
 उनके

 पास  ये  बाट  दण्ड  देना  उचित  नहीं  ।  है  कि  श्राप  जो  कुछ  भी  करेंगे  वह  एक  विशाल



 एए १
 बालों  तथा  नामों  २२  अप्रैल  १९५५  के  बारे  म  संकल्प  बर

 दृष्टिकोण कौर  सभी  देश  के  हित के  लिए  हमें  इस  बात  पर  भी  विचार  करना

 होना  चाहिए  ।  स्वयं में  समझता  हूं  कि  मीट्रिक  होगा  कि  हम  प्रगति  की  दौड़  में  अपनी  जनता  को

 प्रणाली  से  हमारे  बेचारे  ग्रामीण  बन्धनों  को  बहुत  पीछें  छोड़  कर  आगे  बढ़  गये  हैं
 ।

 धोखा  लगेगा  वे  लूटे  जाएंगे
 ।

 सभी  इस  बारे  में  व्यापारी  वर्ग  की  भी  सलाह

 जानते  &  कि  पीढ़ियों  से  गांवों  में  लोगों  को  नहीं ली  गई  सरकार  कौर  योजना  झ्रायोग

 रुपये-ग्राने-पाई  सेर-छटांक  को  ही  प्रयोग
 जनता की  इच्छा  कौर  राय  को  जानें  बिना  ही

 में  लाने  की  रही  है  ।  उनमें से  बहुत  से  निश्चय कर  लेते  इस  विषय  में  सरकार

 we  तरह  गिनती  भी  नहीं  कर  सकते
 |

 बड़ी  जल्दबाज़ी  से  काम  कर  रही  है  कौर  इससे

 क्या  वे  मीट्रिक  प्रणाली  से  प्रतीक  अच्छी  तरह
 हानि  पहुंचने का  डर  है  ।

 मेंने
 इस  विषय

 गिनती  कर  सकेंगे  ?  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण
 में  एक  संशोधन  की  पूर्व  सूचना  दी

 कौर  राष्ट्रीय  प्राय  सर्वेक्षण  ने  ही  यह  सब  स्पष्ट
 में  ग्रा ग्रह  करता  हूं  कि  सरकार  उस  पर  विचार

 कर  दिया है  कि  एक  दशमलव  के  गलत  होने  करे  |

 से  किस  प्रकार  बड़ी  भारी  हानि  होगी  ।  इन

 at  केदावयंगार  :  हमारे
 हि  ~

 लम्बी  चौड़ी  बातों  के  हांकने  से  कोई  लाभ  नहीं  ।

 यदि  हमने  इस  प्रणाली  को  देश  भर  में  चलाया  देश  के  लिये  अपेक्षित  एकरूप  तोल  माप  के

 तो  यहां  के  जनसाधारण हम  से  बिछड़  जाएंग े।
 बारे  में  सरकार  ने  जो  अनुसन्धान  किया  है

 उस  बार  में  शायद  श्री  कें ०  सी ०  सोनिया  को

 पता  नहीं  हैं  |

 वास्तव  में  योजना  आयोग  ही  सरकार
 वह  १८०१  भारत  के  लिये  प्रमाणिक

 पर  शासन  कर  रहा  योजना  आयोग
 तोल  माप  जारी  करने  के  बारे में  विचार  किया

 इस  विधान  पर  एक  करोड़  रुपया  वार्षिक
 जा  रहा  था  उसके  केन्द्रीय

 खर्च  करना  चाहता  है  जो  कि  निन्दनीय

 बात  क्योंकि  हमारे  देश  की  आर्थिक  स्थिति
 अर  प्रान्तीय  सरकारों  ने  कई  समितियां

 नियुक्त की  भी  al  इस  प्रयोजन के  लिये  १८६७
 बड़ी  खराब  है  a  हम  ग्रामीण  लोगों  के

 लिये

 कुछ  नहीं  करते  जोकि  बड़े  कष्ट  सहन  कर  रहे
 श्र  १८६८  में  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  थी

 उसके  तीन  सदस्यों  ने  विभिन्न  टिप्पण

 दिया  कि  वें  इस  देश  में  मीटर  प्रणाली  जारी

 करना  चाहते  हैं  ।

 हमारे  देश  में  साक्षरता  का  स्तर  बहुत

 निम्न है  ।  केवल  बीस-प्रतिशत लोग  साक्षर  उस  समय  की  सरकार  ने  इस  राय  को

 स्वीकार  करके  एक  विनियम  सूत्रित  किया
 हं  शेष

 ८०  प्रतिशत
 सौ  तक  गिनती  करना

 भी  नहीं  जानते  फिर  मीटर  परन्तु भारत  के  राज्य  सचिव ने  किन्हीं  कारणों

 से  अ्रनुमति  न  दी
 ।

 बाद  में  इसमें  कुछ  रूपभेद प्रणाली  जारी  करना  चाहते

 फ्रांस  कौर  प्राय  देशों  ने  इस  प्रणाली  को  अपनाया  किये  गये  झर  विनियम  पारित  gar  परन्तु

 परन्तु  ने  नहीं  क्योंकि  लोगों  पर  इसका  उसे  कभी  लागू  नहीं  किया  गया  ।

 प्रभाव  पड़ता  हे  ।  इसी  प्रकार  यहां  भी  करोड़ों  इस  विषय  में  एकरूपता  अत्यन्त  श्रावइ्यक

 लोगों  पर  इसका  प्रभाव  पड़ेगा  ।  तब  तक  कोई  हैं  क्योंकि  इसके  से  हमारी  वाणिज्य

 परिवर्तन  नहीं  करना  चाहिये  जबतक  इससे  झर  व्यापारिक  गतिविधियों में  बड़ी  wea

 सब  का  हित
 न

 हो  व्यर्थ  धन  नष्ट  होती है  ।  Ree  की  राष्ट्रीय योजना  समिति

 होंगा |  की
 निर्माता

 FeVE  में  अखिल  भारतीय



 के  बार  में  संकल्प  ४६  vas BEY  बालों  तथा  नामों  २२  अप्रैल  १९५५

 [eit  केशवेयंगा

 विज्ञान  कांग्रेस  संथा  ने  wie  भारतीय  मानक  देश  के  मापों  में  एकरूपता नहीं  है

 संस्था  के  निर्देशक  ने  इसका  समान  किया  कौर  किसी  स्थान पर  ८०  तोले  का  एक  सेर  है

 और  कहीं  ११०  तोले  का  ।  मेरा  विचार इस  प्रणाली  को  भारत  के  लिये  हर  प्रकार

 उपयुक्त पाया  ।  श्री  करे ०  सो ०  सोनिया  ने  है  कि  मीटर-प्रणाली करने  से  पहले

 जिस  कठिनाई  का  उल्लेख  किया  है  में  उसे  सरकार  को  इनमें  एकरूपता  लानी  चाहियें
 ।

 इसमें  समय  अवद्य  लगेगा  ।  यदि  विभिन्न
 स्वीकार  करता  हूं

 ।
 में  मानता  हूं  कि

 लोग

 शिक्षित  नहीं  हें  ate  इस  कठिनाई  को  शीघ्र  स्थानों  के  सेरों  में  रहेगा  तो  इसे

 दूर  करना  चाहिये  पर  श्राप  किसी  भी  गांव
 कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 में  जाकर  किसी  साधारण  व्यक्ति  से  पूछें
 |  में  सुझाव  देता  हूँ  कि  श्री  श्रच्युतन  के  संकल्प

 का

 प्रथम  भाग  स्वीकार  कर  लिया  जायें  ताकि  कोई
 वह  इस  सुविधा को  ग्रहण  करने  से  इन्कार नहीं

 करेगा  |  तोल  कौर  माप  में  एकरूपता  लाने
 कठिनाई

 न  हो  और  सारे  देश  में  एकरूपता  हो

 | पर  जो  व्यय  होगा  उसकी  हमें  चिता  नहीं  करनी
 जायें

 चाहिये  क्योंकि  लाभ  उसकी  अपेक्षा  बहुत

 प्रतीक  होगा  |
 सभापति  महोदय :  सरकार  नें  संकल्प

 के  सिद्धान्त  प्रौढ़  मीटर-प्रणाली के  बारे  में

 सभापति  महोदय
 :  इस  विषय पर  काफी  संशोधन  के  सिद्धान्त  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 चर्चा
 की

 जा  चुकी  यह  भी  स्पष्ट  हो  अब  में  प्रस्तावक  का  विचार  जानना  चाहता

 चुका  हैं  कि  सरकार  इस  संकल्प  को  स्वीकार  क्या  में  यह  समझ  कि  माननीय  सदस्य

 कर  रही है  ।  में सभा  का  मत  जानना  चाहता

 हू ँकि  क्या इस  पर
 अधिक  चर्चा  करना

 श्री  अच्चुथन  :  जी  हां  ।
 उचित  होगा  |

 सभापति  महोदय :  बजाये  इसके  कि

 माननीय सदस्य  सभा  से  संकल्प वापस  लेने  की डा०  सरदा  चन्द्र  :  यहि

 कोई  व्यक्ति  संकल्प  का  विरोध  करना  चाहता  अनुमति  मांगें  में संशोधन को  सभा  के  मतदान

 हो  तो  चर्चा
 को  जारी  रखना  चाहिये  भ्रत्यथा

 के  लिये  रखता  हुं  ।

 a
 नही ं।  प्रशन  यह  हं

 सभापति  महोदय :  यदि  कोई  व्यक्ति  कि
 मल  संकल्प  के  स्थान

 पर
 यह  संकल्प

 सरकार  द्वारा  इसे  स्वीकार  करने  के  विरोध
 रखा  जाये

 में  कुछ  कहना  चाहता  है
 तो

 में  उसे  अवसर  House  iS  of  the

 जि  inion  that  Government ant  किन्तु  यदि  सब  सहमत  हें  तो  चर्चा को  Op

 समाप्त करना  ठीक  होगा  |  should  take  necessary  steps

 to  introduce  uniform  weights
 ह श्री  एस०  ato  सामन्त  and  measures  -hroughout

 the  country  based  on  the
 श्री  अ्रच्युतन  नें  संकल्प

 को
 इस  रूप  में  रखा  है

 कि  सरकार
 उसे  स्वीकार  नहीं  कर  सकती  ।  metric  system.”’

 मेरा  विचार  है  कि  संकल्प  का  प्रथम  सभा  की  राय है  कि  सरकार

 जिस पर  सरकार को  कोई  आपत्ति  नहीं  को  सम्पूर्ण  देश  में  मीटर-प्रणाली  पर

 तथा  नापो स्वीकार कर  लिया  जाये
 ।

 आधारित  एकरूप  बालों



 ४३१५५  ata  कृषि  वित्त  निगम  २२  १९५५  क  बारे  में  संकल्प  बदू दु

 को  चलाने  कै  लिये  झ्रावश्यक  कार्यवाही  का  जीवन  खेती  पर  निसार  करता
 करनी  चाहिये

 राष्ट्रीय  ara  समिति  ने  हिन्दुस्तान  की  2eYo

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |  ५१  की  राष्ट्रीय  राय  का  जो  हिसाब  लगाया

 सभापति  महोदय  :  क्योंकि  यह  संशोधन
 उससे  पता  चलता  है  कि  राष्ट्रीय प्राय  का

 थो  मूल  संशोधन  के  स्थान  पर  हैं  स्वीकार  हो  ara  हिस्सा  खेती  से  भ्राता  हैं  प्रभी  बहुत

 गया है  थे  मूल  संकल्प  तथा  प्राय
 wal  पर  मत  नहीं  लता  |

 पर  ही  निर्भर  करती  रहेगी  ।  यद्यपि  हम  सोचते

 हें  कि  हम  देश  में  उद्योग  को  बहुत  बड़े
 केन्द्रीय  कृषि  वित्त  निगम

 के
 बारे

 पैमाने  पर  श्र  बड़ी  तेजी  के  साथ
 में  संकल्प  फिर  भी  जो  शभ्रवस्था  इस  समय  हे  प्रौढ़  जो

 श्री  एस०  एन०  दास  )
 :

 अवस्था  wt  बहुत  दिनों  तक  रहने  वाली
 में  निम्नलिखित  प्रस्ताव  सदन  के  सामने  पेश

 उसमें  खेती  की  प्रधानता रहेगी  ।

 करता  rd
 हमने  अपने

 सभा  की  राय  है  कि  देश  में  कृषि

 कार्यों  के  लिए  ऋण  देने  की  सुविधाघरों
 कॉमनवेल्थ  का  ८)  रखा  लेकिन  किसी

 की  व्यवस्था  करने के  लिए  एक  केन्द्रीय  ने  कहा  है  कि  कोआपरेटिव  कामनवेल्थ कसे

 स्थापित  हो  सकता  है  जब  तक  कि  कामन
 कृषि  वित्त  निगम  जिसकी  शाखायें  सारे

 राज्यों में  हों  स्थापित  करने के  लिये  के  पास  धन  न  हो  ?  कौर फिर  कामन

 तुरन्त  कार्यवाही  की  जाये ।”'  रहने  वाला  कहां  का  वह  देहात

 का  रहने वाला  है  ।  ऐसी  हालत  में  सरकार  ने यह  जिसके  बारे  में  मेंने इस  सभा

 में  यह  प्रस्ताव  रखा  कुछ  नया  नहीं  है
 ।  इस  बात  की  अहमियत  वांछनीयता  को

 इस  सम्बन्ध  में  पिछले  पचास  वर्षों  में  इस  सभा  समझते  हुए  भी  इस  सम्बन्ध  में  कभी  तक  जो

 भवन  में  इसके  बाहर  प्रति  बार  विचार  कार्यवाही की  हैं  उसको  भी  हालत  में

 किया  गया  हैं  ।  कई  बार  इसकी  तरफ  सरकार
 संतोषजनक  नहीं  कहा  जा  सकता  में

 तो  कहुंगा  कि  स्वराज्य  के  बाद  सरकार  ने  नगर का  ध्यान  प्रा कर्षित किया  गया  हे  ।  जहां तक

 मेरा  ख्याल  सरकार  भी  इस  समस्या  किसी  प्रश्न  की  शभ्रत्यन्त  उपेक्षा  की  है  तो  वह

 महत्व को  समझती  प्रश्न  हिन्दुस्तान  के  गांवों  में  खेती  के  लिए

 राजस्व  और  रक्षा  व्यय  मंत्री  ए०  ऋण  की  व्यवस्था  करने  का  हे  झ्र  यह

 सी०
 :  बहुत  उपेक्षा  इसलिए  सहज  होती  हे  कि  हिन्दुस्तान

 के  गांवों  के  रहने  वाले--सेंकने  में  रस्सी  लोग
 श्री  एस०  एन०  दास

 :  बावजूद इस  बात

 के  कि  वह  इसकी  भ्रावस्यकता वांछनीयता  जाग्रत  नहीं  हें  ।  वे  जाग्रत  होते  तो

 को  समझती  वह  इस  विषय  में  जल्दी  करने  सरकार  को  यह  उपेक्षा  न  करने  देते  ।  इसलिए

 की  जरूरत  को  नहीं  समझती  हे  ।  हिन्दुस्तान  राज  मुझे  प्रख्यात  खुशी  हे  कि  इस  प्रस्ताव  को

 सचमुच  में  गांवों का  हिन्दुस्तान  हे  ।  हिन्दुस्तान  जिसको  संसद्  के  सामने  रखने  के  लिए  में

 लगातार  चार  साल  से  प्रयत्न  करता में  सैकड़े  में  भ्रामक  देहात के  रहने

 वाले  हैं  शर  में  सत्तर  खेती  पर  निर्भर  रहा  इस  बार  प्रस्तावों  के  चिट्ठे  में  पहला

 करने  वाले  हो  सकता  है  कि  उनमें  से
 स्थान  पाने  का  सौभाग्य  प्राप्त  हुआ  हैं  ।

 बहुत से  लोग  स्वयं  खेती  कर  के
 न

 कमाते  सभापति  मेंने  यह  बताया  हैं  कि

 लेकिन  यह  तथ्य  हैं  कि  सकड़े  में  सत्तर  हिन्दुस्तान  की  जो  खेती  उसकी  श्रावइ्यकता



 ४६५७  केन्द्रीय  कृषि  वित्त  निगम  २२  अप्रेल  १९५५  कें  बार  में  संकल्प  ४६५८

 एस०  एन ०

 att  महत्व  दिनों दिन  भी  बढ़ेगा ।  उसको  खर्च  करने  की  आवश्यकता  न  होती  ।

 सेंसस  कमिश्नर ने  भ्र पनी  रिपोर्ट में  बताया  है  हिन्दुस्तान  के  किसान  जिस  अवस्था  में  भ्र पनी

 कि  2EYN2  जब  कि  हमारी  भ्राबादी  २६  खेती  करते  उससे  श्राप  भ्रमणी  तरह  से

 परिचित  में  संक्षेप  में  बताना  चाहता  हूं करोड़  हम  को  साढ़े  सात  करोड़  टन  प्र्  की

 ज़रूरत  उसनें  अंदाज़ा  लगाया  कि  कि  जनब  देश  में  राष्ट्रीय  दल  सरकार  में

 कौर  उन्होंने  देखा  कि  हिन्दुस्तान  के  किसान १९६१  में  हमें  साढ़े  आठ  करोड़  टन
 अन्न

 की

 ज़रूरत  होगी  ।  इसी  तरह  से  हिसाब  लगाया
 कर्ज़े  के  बोझ  से  दब  हुए  हैं  उन्होंने  खेती

 के  लिए  या  खाने  के  लिए  जो  ्  वह गया  है  कि  इस  बढ़ते  हुए  पैमाने
 देखते

 हुए  १९७१  १६८१  में
 अनाज

 की  खपत  इतना  बढ़  गया  है  कि  वे  सहन  नहीं  कर  सकते

 बहुत  श्रमिक  बढ़  जायगी
 ।

 इसके  भ्र ति रिक्त
 तो  उन्होंने  उत्साह  में  प्रकार  विभिन्न  राज्यों

 हिन्दुस्तान  में  इस  समय  प्रति  आदमी  चौदह
 में  मनी-लैंडिंग  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कानून  बनाए  |

 भ्रौंस जो  अनाज  की  खपत  पौष्टिक  दृष्टि से  में  समझता हूं  कि  वे  कानून  भ्रच्छे  थे  प्रौढ़  उनको

 वह  बहुत  थोड़ी  है  ।  जिस  तरह  से  हमारी  बनाने  वालों  fat  नीयत  बहुत  अच्छी

 बढ़  रही  gl  उसी  तरह  से  हम  अपन  लेकिन उन  कानूनों  को  जब  काम  में  लाया  जाने

 तो  एक  नई  समस्या  ही  खड़ी  हो  गई  |
 देश  में  खाद्यान्न  की  उपज  नही  बढ़ाते

 तो  कछ  समय  के  बाद  हमारे  देश  ऐसा  समय  सरकार  ने  इस  बात  का  इन्तज़ाम  नहीं  किया  कि

 मनी-लैंडिग  के  सम्बन्ध  में  जो  कानून  बनाए जब  कि  हम  देखेंग  कि
 यह

 समस्या

 हल  होने  के  लायक  नहीं  रही  ।  इसलिए  जाते  उनका  किसानों  के  ऊपर  क्या

 पड़ेगा  ऋण  का  व्यवस्था  का  क्या जरूरत  इस  बात  की  है  कि  जिस  तरह  से  हम

 उद्योग  को  बढ़ान ेके  लिए  वित्त का  प्रबन्ध  करते
 ज़ाम  होगा  |  इस  सम्बन्ध  में  बिना  कुछ  सरकारी

 इन्तज़ाम  किए  हुए  कानून  बना  दिए  गए
 हे-पैसे  का  प्रबन्ध  करत  उसी  तरह  हम

 खेती के  लिए  भी  पैसे  की  व्यवस्था  करें  ।  हमन
 जिसका  नतीजा  यह  gat  कि  लोगों  को  खेती

 के  लिए  कज  नहीं  मिला  ate  wae देखा  हे  कि  यद्यपि  सरकार  नें  योजना  में  खेती  के

 लिए  अधिक  से  भ्रमित  रुपया  रखा  लेकिन  तो  बहुत  ऊंची  दर  पर  ।  इसके  अतिरिक्त

 इसके  बावजूद  जब  से  हमार  देश  में
 स्वराज्य  के  तरीके  में  बहुत  तरह  के  भ्रष्टाचार  211.0

 हुआ  तब  से  तक  ऋण  को  व्यवस्था
 गए  ।  एक  रुपया  प्रति  सैंकड़ा  प्रति  मास  से

 के  लिए  जो  कार्यवाही  की  गई  वह  बहुत  ही  ज्यादा qa  न  लिया  जाय  इससे  बचने  के  लिए

 नाकाफी है  ।  यह  ठीक  है  कि  नां  देयों  में  बड़े  हिन्दुस्तान  के  महाजनों  नें  जिनके  चुंगल
 में

 पैमाने  पर  बांध  बना  कर  सिंचाई  का  इन्तजाम  यहां  के  किसान  इतने  समय  से  फंसे  हुए

 रना  खेती के  लिए  लाभकर है  at  छोटे  उनके  चुंगल  से  वे  कब  निकल  इसका

 शौर  मध्यम  श्रेणी  के  उद्योगों  की  योजना  भी  कुछ  पता  नहीं  कई  उपाय  ढूंढ़  निकाल े|

 किसान  उनके  चुंगल  में  भी  जकड़े  गए
 ।

 खेती  के  लिए  लाभकर  लेकिन  में  कहना

 चाहता हूं  कि  are  सरकार  ने  शुरू  से  ही  खेती  प्यार  किसी  ने  १००  रुपया  लेना था  तो  Ro

 रुपए  का  कागज  बना  कर  दिया  जाता  था  । के  लिए  ऋण  प्रबन्ध  किया  होता  तो

 oa  उपजा ग्रो  आन्दोलन में  जो  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  ऋण  को  कम

 रुपया  खर्च  किया  गया  है--जिसका बहुत  सा

 स  से  लिए

 करने  के  लिए  या  ऋण  की  सुविधा  को  बढ़ाने

 हिस्सा  बरबाद  गया  हमारे  ख्याल  ql  Tay,  सरकारी ने  जो  कानून  उनका



 ४६५९  केन्द्रीय  कृषि  वित्त  निगम  के  बार  मसें  संकल्प  ६०

 उल्टा  अग्रसर  पड़ा  शर  किसानों  को  कर्ज  मिलने  ७५०  करोड़  रुपये  की  ग्रा वश्य कता  ह ै।  हमें

 मैं  कठिनाई हो  गई  इसलिए उन्हें  खेती  में  बड़ी  यह  कहते  हुए  दुःख  होता  है  कि  इस  ७५०  करोड़

 भ्र सुविधा हो  गई  श्र  उन्हें जो  भी  कजे  में  से  सरकार  का  हिस्सा  fasta  केन्द्रीय  कौर

 ३  प्रतिशत
 वह  बहुत  ज्यादा  सूद  देकर  बहुत

 ज्यादा  राज्य  सरकारें  दोनों  शामिल  हैं

 कठिनाई  उठा  कर  मिला  |  हैं  अर  जो  वित्त  कोआपरेटिव  सोसाइटीज़  से

 मिलता  हैं  वह  भी  करीब  ३  प्रतिष्ठित  है

 इसलिए  जरूरत  इस  बात  की  थी  कि  जब  कमर्शियल  बेकस  का  हिस्सा  तो  नगण्य  हे  |

 सरकार  ने  मनी-लैंडिंग  के  सम्बन्ध  में  कानून  वह  करीब  एक  प्रतिशत  इस  fad का

 बनाये  तो  साथ  ही  साथ  गांवों  में  ऐसी  संस्थानों  ज्यादातर  हिस्सा  देहात  के  महाजनों  से  ही

 का  निर्माण  भी  करती  जिनके  जरिये  से  किसानों  भ्राता  चाहेवे  खेतिहर  हों  या  व्यापार  करने

 को  कम  सूद  कम  तरह  द  से  प्रौढ़  समय  पर  बाले  हों  या  मनी-लैंडिंग  करने  वाले  हों  या

 कर्जा  मिल  सकता  ।  इसका  इन्तजाम  अभी  तक  बिज़नेस  करने  वाल  हों  ।  तो  इस  वित्त  का

 नहीं  हो  पाया  है  जो  कि  हिन्दुस्तान  की  सरकार  यह  इन्तिज़ाम  यह  ७५०  करोड़  का  वित्त

 के  लिए  सचमुच  एक  लज्जा
 की  बात है  जो  खेती  के  लिए  झ्रावश्यक  हैं  इसको किस  हद

 हिन्दुस्तान में  ७०  प्रतिशतਂ  जनसंख्या  किसान
 तक  सरकार  हाथ  में  लेना  चाहिए

 ह  जो  कि  खेती  पर  fate  करते  लेकिन
 बह  विचारणीय प्रइन  है  ।  में  यहां  पर  यह

 खेती  की  तरक्की  के  लिए  ग्रोवर  उत्पादन  को
 विचार  प्रकट  किये  बिना  नहीं  रह  सकता  कि

 बढ़ाने  के  लिए  जितना  प्रयत्न  होना  चाहिए
 रिजर्व  बैंक  are  इंडिया  ने  जो  सर्वे  किया  है

 था  उतना  नहीं  किया  गया  है  ।  योजना
 mie  उसकी  जो  रिपोर्टे  हमारे  सामने  प्राय

 कमीशन  का  भी  यह  कहना  हे  कि  खेती  का
 है  उसके  लिए  किसान  रिजर्व  बैंक  की  निर्देशक

 उत्पादन  बढ़े  भ्र  हिन्दुस्तान  की  यह  जरूरत
 कमेटी  के  सदस्यों  के  प्रति  सदा  आभारी रहेंगे

 इसके  लिए  बड़े-बड़े  बांध  बनाकर  सिंचाई  क्योंकि  उन्होंने  बहुत  परिश्रम  से  सर्वेक्षण  करके

 का  इन त्ति जाम  करना  कौर  हमारे  पास  जो  भी
 एक  बहुत  कीमती  रिपो  देश के  सामने  रखी

 साधन  उपलब्ध  उनका  पूरा  उपयोग  करना  श्र  इस  रिपोर्ट  में  उन्होंने  इन  प्रश्नों

 जरूरी  पर  इसके  साथ  ही  यह  भी  ज़रूरी  पर  कि  देहात में  खेती  के  लिए  ऋण  की  क्या

 हैं  कि  गांवों में  किसानों  के  सहयोग से  ऐसी
 व्यवस्था  हो  अर  उसमें  सरकार  का  क्या

 संस्थायें  बनाई  जायें  जो  थोड़े  सूद  पर  शरीक
 हिस्सा हो  पूरा  प्रकाश डाला  हैं  ।  में  समझता

 सुविधा  से  कौर  समय  पर  कर्जे  का  इन्तजाम  हूं  कि  सरकार  इस  रिपोर्ट  को  पुरे  तौर  पर  मान

 कर  सकें  ।  यह  काम  प्रभी  तक  नहीं  हो  पाया
 कर  बढ़ने  वाली  है  ।  मेरा  ख्याल  है  कि

 इसकी  कितनी  झ्रावश्यकता इसका  सरकार  इस  समस्या  की  भ्रमित  को  समझती

 अब  थोड़ा  बहुत  अन्दाजा  लग  पाया  हैं  ।
 हे  लेकिन  जब  काम  करने  का  समय  भ्राता  है  तो

 से  चार  साल  पहले  जब  हम  इस  प्रदान  पर  कुछ  इस  wet  की  विशालता को  देखकर  घबरा

 कहना  चाहते  थे  तो  सरकार  हमारा  ध्यान  जाती  हिन्दुस्तान के  किसानों  के  लिए

 इस  बात  की  जोर  खींचती  थी  कि  रिज  ऋण  की  व्यवस्था करना  कोई  साधारण

 बैंक
 ग्राफ

 इंडिया  हिन्दुस्तान  के  कुल  ६  सौ  सवाल  नहीं  हे  ate  चूंकि  यह  एक  साधारण

 था  ७  सौ  गांवों  का  सर्वेक्षण  कराने  का  इन्तिज़ाम
 सवाल  नहीं  है  इसलिए  उसकी  विशालता को

 कर  रही  है  जिससे  कि  देश  में  ऋण  व्यवस्था
 देखकर  सरकार  घबरा  जाती  सरकार  यह

 की  जानकारी  हासिल  हों  जायगी  ।  उन्हीं  नहीं  समझती  हैं  कि  हमने  act  विधान  में

 लोगों  का  प्रदान  है  कि  देश  में  खेती  के  लिए  जो  निर्देशक  सिद्धान्त  रखे  हें  उनमें  हमने  इस
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 बात का  वायदा  किया  है  कि  हम  हिन्दुस्तान  ये  दोनों  इसी  सिलसिले  में  हैं झ्र  इसके  लिए

 के  हर  एक  ि  को  काम  देंगे  ।  हमने यह  में  सरकार को  बधाई  देना  चाहता हूं  ।

 बायदा  भी  किया  है  कि  जो  पिछड़े  हुए  लोग  लेकिन  इसके  साथ  ही  साथ  में  यह  कहना  चाहता

 हैं  are  खासकर
 जो

 हिन्दुस्तान  के  किसान  हूं  कि  ore  च््भ प्रापन  यह  कदम  उठाया  हूं  तो

 गांवों  में  रहते  हें  उनकी  को  हम  जल्दी  इसके  साथ-साथ  देखना  होगा कि  जो

 से  जल्दी  सुधारेंगे  ।  लेकिन  जब  उस  निर्देशक  देहात  में  सहकारिता का  आन्दोलन  है  वह  भी

 सिद्धान्त  को  कार्य  रूप  में  परिणत  करने  का  ठीक से  चले  |  इस  आन्दोलन के  बारे  में  केवल

 सवाल  जाता  है  जब  उनके  लिए  ऋण  कागज में  संख्या  देखने  से  तो  सुखद  मालूम  होती

 की  व्यवस्था  करने  का  सवाल  भ्राता  हैं  शौर उस  ऐसा  मालूम  होता  सहकारिता

 काम  के  लिए  संगठन  करने  का  सवाल  है  आन्दोलन खूब  कर  रहा  लेकिन

 तो  सरकार उस  कार्य  की  विशालता को  देखकर
 जो  देहात  में  रहने  वाले  हें  या  जो  इसमें  काम

 घबरा  जाती  है
 ।

 अरब
 तक  इस

 प्रदान  पर  पूरा  करते  हें  उनको  मालूम  है  कि  हमारे  देश  में

 घ्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।  जो  प्रस्ताव  मेंने  जो  प्रारम्भिक  कोआपरेटिव  सोसाइटियां  हैं

 रखा  है  यह  तो  इस  प्रश्न  का  एक  ह्  या  जो  यूनिवर्स ह  जो  स्टेट  कोआपरेटिव

 यह  प्रस्ताव  तो  मेने  इसलिए  रखा  हैं  कि  एक
 बेनस  हें  वे  हिन्दुस्तान  के  किसानों  की  समस्या

 निगम  की  स्थापना  की  जाय  जो  सारे  को  पति  तक  नहीं  हें  ।  कौर  इनका  संचालन

 स्तान  में  खेती  के  लिए  ऋण  की  व्यवस्था  करे  ।
 किस  प्रकार  होता  है  यह  भी  एक  सुखद  अध्ययन

 यह  उस  सारे  प्रदान  का  एक  छोटा  सा  प्रा ह  |
 नहीं है  ।  रिजर्व  बेक  श्राफ  इंडिया  की  निर्देशक

 खेती से  सम्बन्धित  सारे  geal  का  यदि  F
 समिति  ने  बतलाया  है  कि  हिन्दुस्तान  के  लिए

 जिक्र  करूं  कि  किस  प्र  कार  उत्पादन  बढ़ाया  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  यहां  पर  सहकारिता

 किस  प्रकार  उसका  व्यापार  किया  जाय  आन्दोलन  सफल  रहा  है  ।  लेकिन  साथ  ही

 इरादी  तो  मेरे  पास  इतना  समय  नहीं  साथ उस  समिति  ने  कहा  कि  हमें  इस  भ्रान्दोलन

 ora  हिन्दुस्तान में  जो  wa  पदा  होता  को  सफल  बनाना  होगा  |  प्रौर  जब  हमने  ५ पन

 है  उसके  साथ  केवल  उत्पादन  का  ही  सवाल  नहीं  सामने  कोआपरेटिव कामन  वेल्थ  का  श्रादशं

 बल्कि  उसके  साथ  उसक  प्रोसेसिंग  का
 रखा  हे  तो  हमें  हिन्दुस्तान  में  भ्रमित  से  श्रमिक

 सवाल  उसके  व्यापार  का  सवाल  उसके  संख्या में  किसानों  को  सहकारिता के  आधार

 भंडार  का  सवाल  ह  यंह  सवाल  इतने  पर  सहायता  पहुंचानी  होगी  ।  लेकिन  जो

 व्यापक  हें  कि  इन  सब  को  हल  किये  बिना  हम  हालत  प्रभी  हे  उस  हालत  पर  विचार

 हिन्दुस्तान  की  जनता  की  गरीबी  की  समस्या  को  किया जाय  तो  में  यह  कहना  चाहूंगा कि  जहाँ

 हल  नहीं  कर  सकते  ।  मुझे  इस  बात  को  कहने  इस  भ्रान्दोलन  की  सफलता  का  कारण  यह  है

 में  खुशी  है  कि  सरकार  मे  इस  रिपोर्ट  को
 कि  हमारे  देश  की  जनता  में  दिक्षा  का  प्रभाव  हैं

 कार्यान्वित  करने  के  लिए  कुछ  कदम  उठाये
 तथा  उनमें  श्रमिक  क्षेत्र  में  श्र  खेती  के  क्षेत्र

 में  मिल  कर  काम  करने  की  भावना  का  भी

 अभाव  वहां  इसकी  सफलता का  यह  भी

 अभी  इस  सभा  के  सामने  रिज  बेक  कारण  हें  कि  जो  इस  कानून  को  बरतने  वालें

 श्राफ  इंडिया  बिल  विचार  के  faust  वाला

 ह  स्टेट  मेक  आफ  इंडिया  बिल  भी  विचार  सहकारिता  को  चलाने  के  लिए

 के  लिए  इस  सभा  के  सामने  कराने  वाला  हे  /  जिस  भावना  कौर  उत्साह  की  जरूरत  है



 ४६६४ ६६ ३
 mena  कृषि  वित्त  निगम  २२  अप्रैल  १९५५  के  बार  में  संकल्प

 facial  होना  पड़ेगा  ।  अ्रापको  चाहिए
 six  जिस  तरह  की  मेहनत  की  जरूरत  है

 उसका  हमारे  सरकारी  कर्मचारियों  कौर  फि  इस  तरीके  की  ट्रेनिंग  की  व्यवस्थ

 करें  जो  देश  के  गांव  गांव  में  कोआपरेटिव
 आपरेटिव  विभाग  के  भ्र धि कारियों में  sara

 सहकारिता  के  शभ्रान्दोलन  का  जो
 हैं  ।  उस  दृष्टि  से  वे  इस  आन्दोलन

 को

 नहीं  चलाते  हें  ।  सिद्धान्त  सहकारिता  आन्दोलन  के

 पीछे  जो  भावना  सहकारिता  से

 देश  में  कोआपरेटिव  आन्दोलन  चलाना  स्तानਂ  को  जो  लाभ  होने  वाला  उस

 एक  मिशन  का  काम है  और  निदान  के
 सब  के  भाव  से  ओतप्रोत  हों  और  उसी

 काम  के  नौकरशाही  मनोवृत्ति  भावना  से  प्रेरित  हो  करके  जनता  क

 ~
 बहुत  खतरा  हैं  ।  पचास  वर्ष  में  यह  बीच  जनता  क  सेवक  होकर  जायं  |  ऐसी

 हमारे  देश  में  सहकारिता  का  आन्दोलन
 भावना  का  अभाव  हमारे  देव  में  बहुत

 चलता  रहा  लेकि  कह  देश  के  किसानों  से  विभागों में  या  यूं  कहिये  कि  afar  से

 की  इस  समस्या  को  हल  करने  में  सफल  प्रतीक  विभागों  में  जिस  वजह  से

 रहा  ।  तो  जहां  इसका  कुछ  भार  जनता  के  ऊपर  अच्छी  से  अच्छी  स्कीमें  अच्छी  से  अच्छी

 भी  सौंपा  सकता  पहां  उसका  योजनायें  भी  हमारी  सफल  नही  होती  हैं  ।.

 ज्यादातर  भार  जो  उसके  संचालक
 एक  माननीय  सदस्य  इसका  इलान

 उन  पर  जाता  इलीलिये  में  राज  इस

 सरकार  से  कहना  चाहता  हुं  कि  निर्देशक
 क्या है  ?

 समिति  ने  जिस  उत्साह  शौर  भावना  के  श्री  एस०  एन०  दास  :  एक  माननीय

 साथ  काम  करने  के  लिए  सिफारिशें  पेश  सदस्य  पूछते  हें  इसका  इलाज  क्या  है
 ?

 की  यह  जरूरी  कि  उनको  उसी  इलाज  यह  है  कि  हमारे  देश  की  जो

 उत्साह  और  लगने  के  साथ  करना  केन्द्रीय  सरकार  हमारे  देश  की  राज्य

 जो  ray वक्त  यहां  कम  इसलिए  मं  सरकारें  हमारे  यहां

 ज्यादा  विस्तार  नहीं  कह  सकता  लेकिन  कोआपरेटिव  संस्थायें  हैं  गौर  सब  से  ऊपर

 इतना  जरूर  कहूंगा  कि  worse  कानून  जो  वित्त  की  व्यवस्था  करने  वाला  हमरा

 बनाना  आसान  लेकिन  कानून  बना  रिवेंज  बेक  श्राफ  इंडिया  है  वे  सब  इस

 करक  उसको  ठीक  ढंग  में  उसके  समस्या  को  बड़ी  गहराई  के  साथ  सोचे

 लिए  संगठन  कायम  उसके  लिए  भर  हर  एक  अपनी-प्रगति  जगह  पर

 संचालक  उसके  संचालकों  रह  कर  जो  अपना  हिस्सा  उसमें  हो

 में  इस  तरह  की  प्रेरणा  भरना  जो  जनता  हिन्दुस्तान  के  लिये  अच्छी  खेती  के

 के  झिलमिल  कर  जनता  के  सुख  लिये  वित्त  की  व्यवस्था  करना  उसमें

 दुख  में  काम  करके  जनता  के  बीच  में  सब  अपना-अपना  हिस्सा  afar  से

 जा  करके  उस  कानून  को  यहं  अधिक  शर  अच्छे  से  aes  ढंग  से  देने

 भाव  जल्दी  नहीं  है  इसीलिए  के  लिये  तैयार  हो  जायं  ।  गांवों  में  जो

 केवल  इम्प्रीरियल  बंक  श्राफ  इंडिया  का  हमारे  किसान  खासकर  छोड़  सान

 उनका राष्ट्रीयकरण  करके  रिज़र्व  बेक  आफ  मध्यम  दर्जे  के  fram

 एक्ट  में  कुछ  संशोधन  करके  संगठन  होना  चाहिए ।  wit  तरे  जितनी

 अप  देश  की  समस्या
 को  हल

 artes  सोसाइटियां  हमारे  गांवों  में

 करने  का  विस्वास  रखते  हें  तो  arta  चलतीं  उससे  स्पष्ट  मालूम  होता  हे  उनमें
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 भी|श्रणिक  से  अधिक  व्यापारी वर्ग  के  लोग  सभापति  बात

 हैं  ऊंची  श्रेणी  के  लोग हें  और  शौर कह  करके  में  खतम कर  दूंगा  |
 जिनको  कोआपरेटिव  सोसाइटीज  से  कोई  अब  सरकार  ने  यह  ध्रन भव भ्छ्  कर  लिया
 ज्यादा  फायदा  होने  वाला  नहीं  वही  हे  कि  इसका  महत्व  बहुत  बड़ा  है  लेकिन

 लोग  इसका  संचालन  करते  हें  ।  अभीਂ
 ऐसा  अनुभव  करने  के  साथ-साथ  यह

 ज़रूरत  इस  बात  की  है  कि  केन्द्रीय
 अनुभव  नहीं  किया  है  कि  इसको  कितनी

 रिजर्व  बक  श्राफ  इंडिया  ate  राज्य  सरकारें  तेजी  से  आगे  बढ़ाना  जब  तक

 इस  समस्या  पर  जेसा  कि  इस  feria
 इस  सवाल  का  हल  अखिल  भारतीय

 थें  बताया  गया  इस  सिफारिश  को  पैमाने  पर  नहीं  किया  जायगा  तब  तक

 अक्ष  पूरा  करने  की  कोशिका  करें  तो  मे  रा  सिर्फ  केन्द्रीय  सरकार  और  केन्द्र  में  जो

 ख्याल हैं  कि  इस  समस्या के  सफल  होने  कोआपरेटिव  संगठन  उन्हीं  के  ज़रिए

 में  हम  प्राग  बढ़  सकेंगे  ।
 से  यह  सवाल  हल  होने  वाला  नहीं  है  ।

 हमारी  समस्या  का  UH  पहलू  यह  वर्षों  से  लगातार  खेती  क  लिए  पूंजी क

 भी  कि  हमारे  देश  में  जो  aa  की  भव  नें  भारत  के  खती  के  व्यवसाय  को

 परिस्थिति  उस  गांवਂ  परिस्थिति  बहुत  बुरी  अ्रवस्था  में  ला  दिया  इस  क्षेत्र  में

 में  इस  आन्दोलन  को  आगे  बढ़ाने  में
 उन्नति  ौर  सुधार  करने  की  शझ्रावदयकता

 कठिनाई  भी  बौर  श्रमिक  कठिनाई
 है  ।  मेरे  जो  प्रस्ताव  का  विषय  है  कि

 ata  साथ  ही  साथ  सामाजिक
 एग्रीकल्चर  कारपोरेशन

 कठिनाई भी  कुछ  कम  नहीं  भर
 बनाया  जाय  जिसका  कि  काम  faa  की

 इस  सामाजिक  कठिनाई  को  भी  दूर  व्यवस्था  करना  हाथ  ही  साथ  एक
 करने  का  भार  सरकार  को  अपन  ऊपर

 दूसरे  संगठन  की  भी  जरूरत
 छेना  ।  गांव  के  इन्दर  जो  महाजन

 कल्चरल  खेती  सम्बन्धी  बिकास  के  कामों

 लोग  उन  महाजनों  के  चंगुल  से
 के  लिए

 और  लम्बी  walt
 के  लिए

 देश  के  किसान  को  बचाना  हर
 कजे  का  इंतजाम  करने  कं

 ्
 लिए

 गांव  में  कोआपरेटिव  सोसाइटी  कायम
 कल्चर  डेवेलपमेंट  कारपोरेशन  भी

 करनी  पड़ेगी  और  उस  कोआपरेटिव

 सोसाइटी  को  जैसे  कि  तक  हम
 ज मकर्र चप्  करने  की  जरूरत  मोर

 यह  दोनों  संस्थायें  जब  बन  तो  इन
 छोड़े  हुए  समझा  जाता  है

 दोनों  संस्थाओं  क  वितत  का  साधन
 कि  वह  उनकी  भ्र पनी  सोसाइटी  वह

 स्वयं  उसका  नियन्त्रण  करें  यह  सिद्धान्त  ford  de  आफ  इंडिया  हो  राज्यीय

 बजट  से  धन  राशि  दी  जाय  और  इसी  प्रकार
 में  तो  ठीक  है  कि  सरकार  का  हस्तक्षेप

 कम  से  कम  होना  लेकिन  जिस  फिर  हर  प्रान्त  में  प्रान्तीय  स्टेट  एग्रीकल्चर

 फाइनेंस  कारपोरेशन उसी  ढंग  से  बनाया
 अवस्था  में  यह  आन्दोलन पड़ा  हुआ  उस

 भप्रवस्था  से  इसको  ऊपर  उठाने  के  उसमें  जाय  कि  जिस  तरह  से  इंडस्ट्रियल  फाइनेंस

 पुनर्जीवन  लाने  क॑  लिये  उसके  पुनः  संगठन  कारपोरेशन  का  निर्माण  किया गया  है  और

 के  feu,  उसको  फिर  से  क्रियाशील  बनाने  के  फिर  इस  तरह  नीचे  जाकर  गावों  में  जा  कर

 लिए  रिजर्व  बेक  are  इंडिया  शौर  कोआपरेटिव  सोसाइटियां  न  हों  वहां

 स्टेट  बेक  सब  को  तैयार  होना  पड़ेगा  |  बल्द से  कोआपरेटिव  सोसाइटियां
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 कायम  कर  और  फिर  जिस  तरीके  से  शरीर  सभा  की  राथर  है  फि  ate  कार्यों

 के  अन्दर  से  सारे  अंग  प्रत्यंग  में  खून  का  तथा  कृषि  पदार्थों  को  बिक्री  के  लिये

 प्रवाह  होता  है  और  सारे  शरीर  में  जीवन
 सस्ते  ऋण  की  व्यवस्था  करने  के  हेतु  एक

 रहता  और  जीवन  क्रियाशील रहता
 की

 उसी  तरह  से  जो  खेती  रूपी  शरीर  उसमें
 राज्य  कृषि  वित्त  निगम  जिस

 केन्द्रीय  निगमरूपी जो  हृदय  इस  हृदय से
 aaa  समस्त  राज्यों  के  सार  जिलों  में

 रकत  का  प्रवाह  यानी  वित्त  का  प्रवाह  इस  हों  स्थापित  करने  के  लिय  तुरन्त  Fatal

 तरह  से  किया  जाय  कि  बराबर  हिन्दुस्तान  में  की  जायਂ  1]

 करोड़ों  किसानों  को  खेती  के  लिये  समय  पर

 वित्त  या  कजे  मिलते रहें  और  वे  महाजनों  सभापति  महोदय
 के  सपर

 संशोधन

 के  चंगुल  में  पड़  कर  हर  प्रकार  की  असुविधा
 हुआ  |

 उठाते  हर  तरह  से  वह  तकलीफ  उठाते

 हें  उससे वे  बच  जायं  और  वित्त  के  अभाव  में
 श्री  एन०  बो०  चौधरी  :  पंचवर्षीय

 हमारा  उत्पादन  भी  कम  होत  कर्जे  का

 भार  बढ़ा  चला  जा  रहा  उनको इन  प्र  योजना  में  के  लिये  वत्ਂ  नामक  एक

 बातों से  बचाने  के  लिये  जरूरत  हे  कि  जल्द  अध्याय में  यह  लिखा  है  कि  वित्तीय

 से  जल्द  इस  तरह  के  निगम  की  स्थापना  की  स्रोतों  के  पर्याप्त  न  होने  के  कारण  कौर

 जाय  और  जल्दी  से  जल्दी  खेती  के  लिये  जिस  आवश्यक समय  पर  उचित  दरों पर  ऋण

 सम्बन्धी  सुविधायें  प्राप्त  न  होनें  के  कारण वित्त  की  आवश्यकता  उस  वित्त  को  पुरा

 किया  जाय  ।  इन  दादों  के  साथ  में  अपने  किसान  कृषि  सम्बन्धी  सुधार  करना  चाहते

 प्रस्ताव  को  सदन  की  स्वीकृति  के  लिये  पेश  हुये  भी  ,  इन  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने

 करता हूं  ।  में  असमर्थ हें  ।  इस  प्रकार  से  सस्ते  दरों  पर

 ऋण  सम्बन्धी  सुविधायें  प्राप्त  न  होने  के  कारण
 सभापति  महोदय  :  संकल्प  प्रस्तुत  हुआ  |

 वे  बेचारे  साहूकारों के  चंगल  में  जा  फंसते  हैं

 इस  में  श्री  एन०  बी०  चौधरी  का  एक
 जो  निर्धन  किसानों  का  रकत  चूस  लेने  में

 संशोधन है  संकोच  नहीं  करते  ।  यद्यपि  विभिन्न  राज्यों

 में  साहुकार  अधिनियम  और  ऋण  निबटारा

 श्री  एन०  ato  चौधरी  मं
 बोर्ड  बनाये  गये  हैं  तथापि  इनसे  स्थिति  में  कोई

 प्रस्ताव  करता  हु ंकि  आरंभिक  संकल्प के  अधिक  सुधार  नहीं  हुआ  है  ।  राज्य की  ओर

 स्थान  पर  निम्न  संकल्प  रखा  जाय  :
 से  उन्हें  जो  ऋण  दिया  जाता  वह  अत्यन्त

 अपर्याप्त है  ।  इसीलिये अपने  कृषि  कार्यों
 House  is  of  opinion  that

 के  लिये  किसानों  को  गांव  के  साहूकारों की
 immediate  steps  be  taken  to  esta-

 शरण  लेनी  पड़ती है  ।  और  ये  भोले-भाले

 blish  a  State  Agricultural  Finance
 किसान

 इस  ऋण  के  बदले  अपनी  भूमि  को
 Corporation  with  its  branches  in

 फंसा  बैठते  =  ।  वे  निर्धारित  कालावधि

 all  districts  all  over  the  States  to
 में  ऋण  चुका  नहीं  सकते  और  इसके

 provide  cheap  credit  facilities  for
 स्वरूप  उनकी  भूमि  पर  साहुकार  का  अधिकार

 agricultural  operations  and  agri-  हो  जाता  हैं
 और

 किसान  भूमि-हीन  हो  जाते

 cultural  marketingਂ  हैं  ।
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 एन०  बी०

 जहां  तक  इस  योजना  का  सम्बन्ध  का  सहकारी  बैंकों  से  कया  सम्बन्ध  रहेगा
 ?

 यद्यपि  इसमें  ऐसा  कहा  गया  था  कि  संस्थाओं  इसके  सम्बन्ध  में  प्रस्तुत  संकल्प  तो  यह  कहता

 के  लिये  अल्पकालीन ऋणों  के  १००  हूं  कि  एक  केन्द्रीय  कृषि  वित्त  निगम  की

 करोड़  रुपया  रखा  परन्तु  अभी  तो
 स्थापना की  जाये  ।  में  अपने  संकल्प  के  द्वारा

 बहुत  कम  धन  राशि  दी  जा  रही  है
 ।  यद्यपि  इस  संकल्प  में  कुछ  संशोधन  करना  चाहता

 रक्षित  राज्य  सहकारी  और  कृषि  मेरा  प्रथम  संशोधन  तो  यह  है  कि  इस

 सम्बन्धी  सहकारी  समितियों  द्वारा  किसानों  निगम  के  नाम  में  परिवर्तन  होना

 को  कुछ  धन  राशि  दे  रहा  तथापि  वह  राशि  अर्थात्  इसका  नाम  केन्द्रीय  कृषि  वित्त  निगम  के

 अपर्याप्त है  ।  फिर  एक  और  बात  भी  हें  रक्षित  स्थान  पर  राज्य  कृषि  वित्त  निगम  होना

 बैंक
 तो

 यह  ऋण  १  १/२  प्रतिशत के
 दर  से  चाहिये  ।  इससे  लाभ  यह  होगा  कि  इसका

 देता परन्तु  यह  ऋण  जब  प्राथमिक  सहकारी  नाम  राज्य  बैंक  के  अनुरूप ही  होगा  और

 समितियों  के  माध्यम  से  किसानों  को  प्राप्त  इसमें  राज्य  सरकारों  के  भी  अंश  होंगे

 होता  हैं  तो  उन्हें  १  १/२  प्रतिशत के  स्थान  मेरा  द्वितीय  संशोधन  यह  है  कि  केवल  रह

 पर  ७  प्रतिशत
 के  हिसाब से  ब्याज  अदा  के  स्थान  पर  ऋण  ये  शब्द  रखे  जाने

 करना  पड़ता  हे
 ।

 में  पूछना  चाहता  हुं  कि  चाहिये ं|  इसके  सम्बन्ध  में  में  यह  कहना

 ऐसा  क्यों  हो  रहा  है
 ?  सरकार तो  निधन  चाहता  हूं  कि  यद्यपि  रक्षित  बैंक  तो  १  १/२

 किसानों  को  aga  के  चंगुल  से  बचाने  के
 प्रतिशत के  हिसाब से  ऋण  देता  हे  तथापि

 लिये  उन्हें
 १  १/२

 प्रतिशत  के
 दर  से  ऋण  किसानों  को  इतने  सस्ते  दर  पर  धन  नहीं

 देती  परन्तु  उनसे  इतने  ऊंचे  दर  के  हिसाब  मिलता
 ।

 इसीलिये  में  कहना  चाहता  हूं

 से  ब्याज  वसूल  किया  जाता  हे
 ।

 में  पूछता  कि  उन्हें  वास्तव  में  सस्ती  दरों  पर  ऋण  प्राप्त

 हूं  कि  क्या  यह  अन्याय  नहीं  है
 ?  हो

 योजना  के  अनुसार  तो
 किसी  भी

 किसान  को  अल्प-कालीन ऋण  वापस  लौटाने

 के  लिये  १५  मास  की  कालावधि  दी  गई  है  ।  तृतीय  वात  यह  है  कि  मेंने  अपने  संशोधन

 परन्तु  वास्तव  में  होता  यह  है  कि  प्रायः  घन
 में  कृषि  सम्बन्धी  विपणनਂ  ये  दाऊद  भी  रखे

 हैं  अर्थात  में  चाहता  हूं  कि  इन  ऋणों  के
 क्षेत्र

 या  जुलाई  में  दिया  जाता  हे
 और

 फसल

 कटाई  के  उपरान्त  ही  वापस  लिया  में  कृषि  सम्बन्धी  विपणन  भी  सम्मिलित हों  ।

 लाता हे  ।  जून-जुलाई में  जब  उन्हें  धन  मिलता
 आज  कल  फसल  काटने  से  ga  feats

 को

 धन  की  आवश्यकता पड़ने  स्थानीय
 उस  समय  बीज  महंगे  होते  हें  और  कटाई

 के  उपरान्त  अन्न  बहुत  सस्ता  होता  हे
 ।  इस  दलाल  या  महाजन  उन्हें  कुछ  धन  अग्रिम

 प्रकार  से  किसानों  को  बीज  तो  महंगे  भाव  रूप  में  दे  देते  दूं  ौर  फसल  के  कटते ही  उस

 फसल  को  सस्ते  दामों  पर  खरीद  लेते
 खरीदने  पड़ते  हैं  और  अन्न  शीघ्रता  से  सस्ते

 भावों  पर  ही  बेच  देना  पड़ता  है  ।  इससे
 are  किसान  बेचारा  सस्ते  दामों  पर  बेचने

 उन्हें  भारी  हानि  उठानी  पड़ती  है  ।  के  लिए  बाध्य  होता  है  ।  यदि  आवश्यकता

 के  समय  सरकार  उनकी  वित्तीय  सहायता

 हम  एक  राज्य  बेक  स्थापित  कर  रहे  करे  तो  वे  अपनी  फसलें  इतने  सस्ते  दाम  पर

 में  कह  नहीं  सकता  कि  इस  बेक  की  शाखाओं  बेचने  के  लिये  बाध्य  न  हों  ।
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 अन्त  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  से  गांवों  की  स्थिति  इतनी

 रक्षित  बैंक  जो  धन  राशि  देता  है  वह  अपर्याप्त  चिन्ताजनक  हैं  कि  कुछ  पता  नहीं  कि  किस

 यह  राशि  ears  चाहिये  ।
 समय  क्या  हो  जाये  ।  हमारे ज़िले  में  कुछेक

 सरकार  नें  योजना  में  ऋणों  के  में  पंजाबी  साहूकारों  ने  ऋण  देना  ही  अपना

 जितना  धन  उपबन्धित  किया  उसे  ग्रामीण  व्यापार बना  रखा  हैं  ।  जब  भी  किसी

 जनता  के  हित  मे  लगाने  के  बारे  में  पुरी-पुरी  किसान  को  घन  की  आवश्यकता  होती

 कार्यवाही की  जाये  ।  इसके  अतिरिक्त  सहਂ  वह  उसके  पास  जाता  है  और  कुछ  ऋण

 कारी  संस्थाओं  में  भी  उचित  सुधार  करने  लेता है  वह  मूल  धन  बढ़ते  बढ़ते  कई

 के  बारे में  प्रयत्न किये  जायें  ।  गुना हो  जाता  हूं  और  जब  वह  किसान  ऋण

 श्री  एस०  एल०  सक्सेना  चुका  नहीं  सकता  तो  वे  साहुकार  उसकी

 भूमि  पर  अधिकार  जमा  लेते  हें  और  किसान :  कृषि  सम्बन्धी  ऋण  तो  कृषि

 बेचारा  रोता  रह  जाता  है  अतः: यदि गांवों यदि  गांवों
 प्रधान देश  के  लिये  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण

 उत्तर  प्रदेश  में  हमने  ऐसे  कई  एक
 में  उन  किसानों को  सस्ते  दरों पर  ऋण  प्रदान

 करने  का  कोई  प्रबन्ध  हो  तो  वे  इन  साहूकारों नियम  पारित  किये  हें  जिनके  द्वारा  किसानों

 के  पास  जा  कर  न  ।
 को  पूर्ववर्ती सभी  प्रकार  के  ऋणों से  मुक्त

 कर  दिया  गया  है  ।  तथापि  स्थिति  में  कोई

 अन्य  अनेक  देशों में  सहकारी  समितियां
 विशेष  सुधार नहीं  हुआ  क्योंकि  उनके

 नये  कणों  के  लिये  भी  तो  कोई  उपाय  होना
 ही  प्रकार  की  समस्याओं  को  हल  करने  में

 चाहिये  बिना  ऋण  सम्बन्धी  सुविधाओं
 पूरी  सहायता करती  हैं  ।  चीन  और

 रूस  में  ग्राम  सहकारी  संस्थायें  अत्यधिक
 को  प्राप्त  किये  वे

 फिर
 से  साहूकारों के  चंगुल

 उन्नति कर  रही  और  गांव  वालों की
 में  फंसे  जा  रहे  हैं  ।

 अतः  यदि  हम  उनका  उद्धार  करना
 हैं

 ।
 परन्तु  हमारे  देश  में  तो  ये  सहकारी

 चाहते  हे  तो  दरों  पर  कृषि  ऋण  प्रदान  संस्थायें  भ्रष्टाचार का  अड्डा  बनी  हुई  हैं  ।

 करने  के  बारे में  कोई  प्रबन्ध  करना  चाहिये  ।

 हमारे  गोरखपुर  जिले  में  कृषि  ऋण  का  कोई

 प्रबन्ध  नहीं
 ।

 जून  और  जुलाई  में  जब  कि
 उत्तर  प्रदेश  में  किसान  इन  सहकारी

 संस्थाओं  से  जान  छुड़ाना  चाहते  क्योंकि
 बीज  बोने  का  समय  होता  है  उनके  पास  कोई

 ये  संस्थायें  किसानों के  लिये  वरदान  नहीं
 धन  नहीं  होता  जिससे  वे  बीज  खरीद  सकें ।

 उन्हें  तकावी  ऋणों  पर  निरभर  करना
 अपितु  शाप  बन  गई  हैं  ।  किसानों को  तज

 तक  ऋण  नहीं  और  तब  तक  शुद्ध
 पड़ता है  ।  परन्तु  इस  ऋण  के  दर  इतने  खाद  नहीं  जब  तक  कि  वे  संस्था  के
 ऊंचे हैं  कि  कि  बहुत  से  किसान  इससे  घबराते

 हूं  ।  इस  प्रकार  से  इस  ६  लाख  एकड़
 बालकों को  घूस  न  दें  ।  इस प्रकार से  आज

 किसान  इन  संस्थाओं  से  भारी  संख्या  में  त्याग

 भूमि  अच्छी  प्रकार  से  जुती  हुई  होने  के
 पत्र दे  रहे  हें  ।

 भी
 बिना  बोये  ही  रह  गई  ।  बहुत  शोर

 मचाने  पर  सरकार  ने  बीज  दिये  परन्तु  वे

 उतनी  देर  पश्चात  प्राप्त  हुये  थे  कि  बोने  की  यदि  हम  चाहते  हें  कि  इस  देश  में

 ऋतु  बीत  चुकी  थी  ।  इस  प्रकार से  ६  लाख  सहकारी  आन्दोलन  हों  तो  में  माननीय

 एकड़  भूमि  बिना  बीज  बोये  ही  रह  गयी  ।
 मंत्री  को  सुझाव  दूंगा

 कि
 वह  सहकारी  संस्थाओं
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 एस०  एल०

 की  त्रुटियों  की  जांच  करने  के  लिये  कोई
 कि  सारा  धन  व्यवस्थित  रूप  से  सहकारी

 बैंकों से  किसानों  तक  पहुंच े।

 ताकि  उन  त्रुटियों  को  दूर  किया  जा  सके  ।

 यदि  यह  नहीं  किया  गया  तो  लोग  इन  संस्थाओं
 एस०  एल०  सकसेना  :  इसके  सम्बन्ध

 मे  में  उस  समय  चर्चा  करूंगा wa  विधेयक
 के  प्रति  विश्वास  खो  और  फिर  स्थिति

 को  संभालना बड़ा  कठिन  जायेगा |
 सामने  आयेगा

 ।  तो
 भी

 में  ऐसा  अनुभव

 सहकारी  संस्थाओं  का  अधिक  धन  तो  करता  हूं  कि  यदि  सहकारी  बैंकों  को  राज्य

 बैंक  की  ग्रामीण  दिखाओं  में  ही  मिला  दिया शकों  के  निजी  कामों  पर  लग  जाता हैं  ।

 अतः  यदि  इसके  सम्बन्ध में  पुरी  जांच  की
 जाये  तो  इससे  दोहरा  खच  नहीं  और

 वह  राज्य  बैंक  अधिक  परिमाण  में  ऋण  दे
 जाये  तो  इन  त्रुटियों  को  दूर  किया  जा  सकता

 सकेगा  |
 है  और  तभी  सहकारी  बेक  ओर  सहकारी

 संस्थायें  हितकारी  सिद्ध  हो  सकती  हैं  ।

 किसानों  के  लिये  अन्न  को  संचित  करने

 सूबा  सेन  पीठासीन  के
 लिये

 गोदामों  की  उचित  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 अतः  किसानों  को  कटाई  के  एकदम  बाद  ही

 मेरे  माननीय  मित्र  ने  एक  केन्द्रीय  कृषि  अपने  अन्न  को  सस्ते  दामों  पर  बेचने  के  लिये

 वित्त  निगम  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  बाध्य  होना  पड़ता  है  ।

 जो  सुझाव  दिया  में  उसका
 स्वागत

 करता

 अब
 तो  इम्पीरियल बैंक  का  भी

 श्री ई  सी०  गह  ।  हम  कृषि  सम्बन्धी

 करण  किया  जा  रहा  में  चाहता हुं  कि  इस  वस्तुओं  को  संभाल
 कर  रखने  के  लिये  गोदामों

 राज्य  बेक  की  शाखायें  हर  राज्य  में  स्थापित  की  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  और  उन  किसानों

 की  जायें  |  में  यह  भी  चाहता हूं  कि  यह  बेक  को  धन  दिया  जायेगा  जो  कि  उन

 सहकारी  बैंकों  को  भी  अपने  अधीन  ले  ले  ।  गोदामों में  अपना अन्न  रखेंगे  ।

 राजस्व  और  रक्षा  व्यय  मंत्री  ए०
 श्री  एस०  एल०  सकसेना  ।  यह  बड़े

 aw  की  बात  हैं
 ।

 परन्तु  में  यह  भी  कहना सो०  ॥
 |में  माननीय  सदस्य  की  बात

 चाहता  हूं  fe  सहकारी sat  का  काम  भी नहीं  समझ  सका
 |

 राज्य  बैंक
 अपने  अधीन  ले  लें  ताकि  दोहरा

 wa न  हो  ।
 श्री  एस०  एल०  सक्सेना  में  यह  कह

 रहा  था  कि  राष्ट्रीयकरण के  उपरान्त  यह  बेक
 श्री  ए०  alo  गुह  :  इस  राज्य  बेक

 सहकारी बैंकों  को  भी  अपने  अधीन ले
 विधेयक  के  उपरान्त  भारत  का  रक्षित  पचे

 बोर  ग्रामीण  जनता  को  ऋण  प्रदान  करे  ।

 अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  लिये  विधेयक

 हो  रहा  है  जिसमें  ये  सभी  सुझाव श्री  ए०  ato  गुह  :
 यह  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  लगभग  ४००  शाखायें  स्थापित  करेगा  ।  लित  हैं  ।

 परन्तु  यह  सहकारी
 sal

 पर  अधिकार  नहीं  श्री  एस०  एल०  यह  तो  बड़े

 कर  सकता ।  सरकार इन  सहकारी  न्  at  की  बात  परन्तु  में  यह  कहना  चाहता

 का  सुधार
 ऋ

 ने  का  प्रयत्न  करेगी  और  देखेगी  हूं  कि  watt  कई  बार  ग्राम  बैंक  जांच
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 frat  नियुक्त की  जा  चुकी  हें  तथापि  ग्रामीण  इसलिये  में  समझता  हूं  कि  यह  प्रस्ताव

 रखा  इसके  बारे  में  विशेष  बहस  की  इस
 ऋण

 की
 समस्या  अभी  वैसी  ही  है

 ।

 मुझे  आशा  है  कि  माननीय  मंत्री
 समय  आवश्यकता  नहीं  हैं  और  में  समझता

 हूं  कि  आगे  स्टेट  बैंक  आफ  इंडिया  और  रिज़वी
 इस  संकल्प  को  पारित  करने  का  प्रयत्न  करेंगे

 बेंक  श्राफ  इंडिया का  जो  लि  हमारे  सामने
 और  इसके  द्वारा  ग्रामीण  जनता  का  उद्धार

 करेंगे  ।
 आने  वाला  उस  मौके  पर  हम  इन  सच

 बातों  पर  बहुत  गम्भीरतापूर्वक  और

 श्री  ए०  ato  गुह
 :  मुझे  आदा है

 कि  पुर्वक  बहस  कर  सकेंगे
 |

 माननीय  सदस्य  भी  इस  काम  में  सरकार  क

 एक  बात  जो  और  कही  गई  है  कि  जो
 पूरी  सहायता  करेंगे  ।

 श्री  एस०  एल०  सक्सेना
 गांव  के  खेती  करने  वाले  लोग  हैं  वह  कितना

 ऋण  इस  समय  लेते  उसमें  आपको  पता

 हर  प्रकार से  ।  लगेगा कि  3  प्रतिशत ऋण  उनको  गवर्नमेंट

 डा०  सुरेश  चन्द्र  जो  से  मिलता  ३  प्रतिशत जो  गवर्नमेंट  या

 प्रस्ताव  अभी  माननीय  संसद्  सदस्य  ने  पेश  दूसरी  कोआपरेटिव  सोसाइटियां  सहकारी

 समितियां उनसे  मिलता  और  उसके किया  में  उसका  समन करने  के  लिये

 खड़ा  gag  |
 में  समझता  हुं  कि  यह  प्रस्ताव  बाद  ४४  प्रतिशत तक  किसान कर्ज  लेते

 ८
 हुए  महत्वपूर्ण  है  और  इसके  बारे  में  सदन  की  हूं  वह  कजे  उन  साहूकारों  से  जो  साहूकार  का

 पेशा  करते  उनसे  गांव  वालों  को  लेना एक  ही  सम्मति है  ।  इसके  महत्व  के  बारे  में

 किसी  को  भी  सन्देह नहीं  जो  गवर्नमेंट  की  पड़ता  है  और  उसका  नतीजा  यह  हैं  कि  गांव

 रिपोर्ट  हमारे  सामने  आई  उससे भी  यही  के  किसान  उस  कर्ज  के  बोझ  की  वजह  से

 दबते  जा  रहे  हें  ।  तो  यह  जो  कजे  हैं  जिस मालम  होता  है  कि  इस  तरफ  गवर्नमेंट  का

 ध्यान  बहुत  है
 ।  के  बोझ  के  नीचे  किसान  हमारे  सदियों  से

 दबते  चले  आ  रहे  उस  कर्ज  को  हटाने  के

 इस  सवाल का  सम्बन्ध  हमारे  देश  की  लिये  हमें  कोई  न  कोई  तरीका  हरना  पड़ेगा

 ७०  प्रतिशत जनता  के  साथ  हैं  ।  हम  जो  कर्ज  तो  अभी  भी  गवर्नमेंट  उनको  एकदम

 कानून अपने  देश  की  ३०  प्रतिशत  जनता  के
 से  नहीं  हटायेगी  लेकिन  उनको  कुछ  थोड़ी

 लिये  बनाते  हैं  चाहे  वे  अमल  में  आयें  या  न
 सहायता  होगी  ।  में  कहना  चाहता  हूं  कि

 लेकिन  जो  प्रस्ताव  हमारे  सामने  हें  जब  पिछली दफा  मं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र

 यदि  हम  उसको  अमल  में  लायें  तो  उसका
 में  घूम  रहा  था  तो  किसानों  तरफ  से

 प्रभाव  हमारे  देश  की  ७०  प्रतिशत  जनता  पर  बार-कार  मेरे  सामने  यह  शिकायत  आई  कि

 पड़ेगा  ।  हमारे  देश  में  ६  आदमियों  में  ५  कोई भी  ऐसा  साधन  राज  तक  नहीं  बनाया  गया

 स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  आठ  वर्ष  बाद  भी  कोई areal  गांव  में  रहते  हें  और  जो  लोग  गांवों

 में  रहते  हें  उन  में  दस  में  से  आठ  आदमी  खेती  ऐसा  साधन  नहीं  किया  गया  जिससे  किसानों

 करने  वाले  sl  इसलिये इस  चीज  का  उन  को  यदि  उन्हें कोई
 साधन

 खरीदना

 लोगों  के  लिये  बहुत  महत्व  है  ।  यदि हम  इन  कोई  वर्ग रह  खरीदना  है  तो  उन

 लोगों  को  मदद  दे  कर  इनकी  खेती  में  सुधार  औजारों  को  खरीदने  के  लिये  या  तो

 लाइजर  खरीदने  के  अथवा घर  और कर  सकें  तो  में  समझता  हूं  कि  हम  देश  का

 बहुत  लाभ  कर  सकेंगे  ।
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 चन्द्र  |

 खरीदने  के  लिपे  उनको  कोई  घन  रिसपौंसिव  है  ।  कमेटी  अपनी  रिपोर्ट

 मिल  वह  उनको  अभी  नहीं  मिल
 सकता  में  बताया  है  कि  गावों  के  अन्दर  जो  हमारा

 ह  एडमिनिस्ट्रेशन  वह  डिस्ट्रिक्ट  लेवल

 शव  सम्बन्ध  में  एक  आवश्यक  बात  है  जो  पर  रहता  प्रोविंशियल  लेवल  पर  रहता

 में
 कहना  चाहता  हूं

 और  वह  यह  है  कि  हमारा  सेंट्रल  लेवल  पर  रहता  विलेज

 विधान  उस  विधान  को  यदि  हम  लेवल  पर  हमारे  एडमिनिस्ट्रेशन  का  कोई

 ध्यानपूर्वक  देखें  तो  पता  लगेगा  कि  उसके  टच  नहीं  हे  और  याद  रखिये
 जत  तक  विलेज़

 अन्दर  डाइरेक्टिव  प्रिसीपल में  साफ  तौर  पर  लेविल  पर  एडमिनिस्ट्रेशन  अनरिसपौंसिव

 लिखा  है  कि  उन  स्थानों  के  भोर  उन  लोगों  तत्र  तक  हम  चाहे  कितने  ही  कमीशन

 के  लिये  जो  कि  कमजोर  हैं उन  स्थानों  के  लिये  हमारा  उद्देश्य  सफल  नहीं  होगा  कौर

 उन  क्षेत्रों  में  जिनको  कि  हम  बैकवर्ड  कहते  हमारे  खेतिहर  भाई  उन्नति  नहीं  करेंगे  ।

 हैं  और  जो  पिछड़े  हुए  हैं  और  उत  व्यक्तियों  एक  तरीका  यह  जिस  तरीके  से  यह  जो

 के  लिये  जो  कि  कमजोर  उनको  एक
 आप  कानून  उस  कानून  को  आप

 प्रापर्टी
 दी  जाप  तो  यह  एक  अमल  में  ला  सकत ेहैं  और  उस  तरीके मरे

 प्राथमिकता  की  बहुत  बड़ी  जगह  जहां  और  भो  अच्छी  रिपोर्ट  are  उस  रिपोर्ट

 पर  कि  कानून  के  विधान  के  अनुसार  हम  उन  को  बनाने  वाले  लोग  में  समझता  हुं  आपसे

 किसानों  के  लिये  जो  कि  खेती  करके  को  और  मुझसे  भी  ज्यादा  गहराई  से  उन्होंने

 खिलाते हैं  और  जिनसे  देश  की  कुल  आमदनी  इस  प्रश्न  को  देखा  है  और  उसके  बारे  में  अभी

 का  पचास  प्रतिशत  भाग  मिलता  उनके
 यहां  बहस  भी  होगी  ।  इसमें यह  भी  है  कि

 met  यदि  इसको  अमल  में  नहीं  ला  सकेंगे  फेमीन  रियाज़  के  अन्दर  विशेष  ध्यान  देना

 तो  यह  विधान  के  प्रतिकूल  बात  होगी  ।  गांवों  की  सड़कों  को  बनाने  के  लिये

 श्री  डी०  ato  wat  :  और  जो  वहां  उनकी  आधिक  स्थिति  है

 माननीय  सदस्य  यह  बतलाने  की  कृपा  करें  उसको  सुधारने  के  लिये  कदम  उठाना  होगा  ।

 fe  अमल  में  लाने  का  क्या  तरीका  यह  में  इस  प्रस्ताव  का  हृदय  से  सेन  करता  हूं

 आपने  भी  अभी  तक  नहीं  fad  यही  और  में  समझता  हुं  कि  गवर्नमेंट  इसके  बारे

 कहा
 है  हम  कानून  तो  पास  करते  हें  लेकिन  वे

 में  जल्दी  से  जल्दी  आवश्यक  कदम  उठाये

 अमल  में  नहीं  आते  ।  जिससे  कि  जो  गांवों  के  लोग  हें  वे  खुशहाल

 हों  और  सरकार  को  यह  देखना  है  कि  विलेज Sto  सुरेश  चन्द्र  :  आप  सब्र  रखिये

 आपको  तरीका  मालूम  हो  जायेगा  ।  में
 का  जो  ऐडमिनिस्ट्रेशन  वह  ऐसा  हो

 अभी  उस  पर  आया  ही  था  कि  आपने  टोक
 गांवों के  लोगों  के  टच  में  हो  और  वास्तव  में

 जो  कज  के  हकदार  हों  और  खेती  करने  वाले
 धीरज  के  साथ  जो  में  कहना  चाहता

 उसे  Ofer  उसको  अमल  में  लाने  का  तरीका
 लोग  उनको  यह  कर्ज  और  सहायता  मसिल

 यह  है  और  जिसको  कि  रूरल  क्रेडिट  सर्वे  ने
 सके  ।  बस  इतना  ही  कहना  है  और

 सभानेत्री  में  आपको  धन्यवाद  देता
 अपनी  रिपोर्टे में  बतलाया  है  और  वह  तरीका

 तो  यह  है  जैसा  कि  कमेटी  ने  अपनी  रिपोर्ट
 हु ंकि  आपने  मुझे  का  अवसर  दिया  ।

 में  बताया  &  कि  हमारा  एडमिनिस्ट्रेशन  जिस
 श्री  ए०  सो०  गुह

 :  में
 जानता हूं

 पर  इम्प्लीमेंट  करने  का  भार  है  वह  कि  ग्रामीण  ऋण  के  yet  में
 सदस्य  काफी  रुचि
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 होते ह  ।  वास्तव  में  जब  में  गैर-सरकारी  प्राथमिक बेक  के  पास  ।  इस  प्रकार  तीन

 प्रदान  था  मेंने  भी  इस  प्रश्न  की  चर्चा  का  कई  या  चार  स्तरों  पर  प्रश् यास नात्मक व्यय  करना

 बार  अवसर  दिया  था  कौर  अब  भी  मुझे  पड़ता  है  और  इसलिये  ब्याज  की  दर  बहुत

 इसमें  रुचि  ग्रामीण ऋण  की  आवश्यकता  बढ़  जाती  है  ।  किन्तु  मेरे  विचार  में  पिछले

 भोर  महत्व  के  बारे  में  कोई  मतभेद  नहीं  हू  ।
 दो  वर्षों  में  स्थिति  में  काफी  सुधार  हुआ  हैं  ।

 मेरे  विचार  में  सदन  को  ज्ञात  हे  कि  योजना  ब  बहुत  से  राज्यों  में  ब्याज  की  सामान्य

 आयोग  ने  यह  fama  लगाया  है  fe  पहली  दर  लगभग  ६'/,  प्रतिशत  संभव है  कि

 पंचवर्षीय  योजना के  अन्त  में  ग्रामीण  ऋण  की  कुछ  भाग  रख  राज्यों और  कुछ  अविकसित

 घोषित  आवश्यकता  १३०  करोड़  राज्यों में  यह  दर  कुछ  अधिक हो

 १००  करोड़  अल्पकालीन  ऋण  २५  किन्तु  अधिकांश  राज्यों  में  दर  ६"

 करोड  मध्यम  कालीन  ऋण  और  ५  प्रतिशत  ही  हे  ।  रक्षित बंक  ने  सहकारी

 करोड़  रुपय  ale  कालीन  ऋण-होना  चाहिए  |  apt  को  बार  बार  यें  हिदायतें  भेजी  हैं  कि

 ज  योजना  आयोग  ने  लक्ष्य  निर्धारित  किया  वे
 ब्याज

 की  दर  ६'/,  प्रतिशत
 से

 अर्जित

 था  तो  सरकार  आवश्यक  राशियां  उपलब्ध  न  बजाय |  म॑  सदन  को  आश्वासन देता  हूं

 कराने  के  लिये  तैयार  होगी  |  यदि यह  लक्ष्य  कि  सहकारी  sat  ने  ब्याज  की  दर  को  कम

 श्रान्त  नहीं  हुआ  तो  इसका  कारण धन  की  करने  का  प्रयत्न  किया  है  और  sea  से  क्षेत्रों

 कमी  या  सरकार  की  अरुचि  नहीं  है  ;  यह  में  एसा हो  चका  हे  ।

 धन  को  वितरण  के  लिये  उचित  व्यवस्था

 स्थापित  करने  का  और  यह  देखने  का  प्रदान  सदस्यों को  यह  भी  स्मरण  रखना

 हे  कि  कृषकों  को  उचित  दरों  पर  और  उचित  चाहिये  कि  रक्षित  a  द्वारा  दिये  गये  कृषि

 समय  पर  ऋण  मिल  सके  ।  सदन को  विदित  ऋण  के  अतिरिक्त  इसके  लिये  अन्य

 हे  कि  भारत  का  रक्षित  बैंक  शीर्ष  सहकारी  करण भी  हैं  ।  उदाहरणतया  अन्न

 बैंकों के  द्वारा  ब्याज  की  '  ही  कम  दर
 उपजाओਂ  निधि  है  ।  १९५३-५४  म  इस

 पर  अर्थात् we  प्रतिशत  की
 दर  से  कृषि  आन्दोलन  के  लिये  लगभग  २५  करोड  रुपये

 ऋण  देता रहा  कितु यह  ऋण  कृषकों  दिये गये  थे  ।  मेरे  सहयोगी डा०  पी०  एस०

 को  १२  प्रतिशत  इससे भी  ऊंची  देशमुख  का  कहना  है  कि  यह  राशि  ३०  करोड़

 दर  पर  मिलता  किन्तु  इसमें  सरकार या  रुपये थी  ।  भूमि  बन्धक  बेक  और  राज्य

 रक्षित  बंक  का  इतना  दोष  नहीं  जितना  कि  सरकारों द्वारा  दिये  जाने  वाले  ऋण भी  हें  ।

 सहकारी  समितियों  का  हे  ।  दोष से  मेरा  ग्रामीण  ऋण  के  लिये  हर  fear  से  अधिक

 अभिप्राय  यह  नहीं  कि  वे  लाभ  कमाने  के  लिये  धन  उपलब्ध  कराने  की  चेष्टा  की  जा  रही

 इतना  ब्याज  लेती  रही  हें  ।
 यह  एक  बहुत  @  |  सदन  को  ज्ञात  &  कि  रक्षित  ने

 त्रुटिपूर्ण  व्यवस्था  परिणाम है  ।  एक  fafa  -  ग्रामीण कृषि  ऋण  सर्वेक्षण

 कारी  बेक  ग्रामीण  ऋण  के  लिये  केवल  रक्षित  समिति  स्थापित  की  थी  ।  इसकी  रिपोर्ट

 बैंक  से  धन  नहीं लेते  ।  वे  अन्य  स्थानों से  भी  प्रस्तुत कर  दी  गई  और  सरकार  इसकी

 धन  लेते  हूं  और  ब्याज  अत्यधिक दर  पर  सिफारिशों  को  विशेषतया  कृषि  ऋण  सम्बन्धी

 इसका  उस  दर  पर  भी  प्रभाव  पड़ता
 a
 ह  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  को  क्रियान्वित कर

 जो  सहकारी  बेक  कृषकों  से  लेते  हें  ।
 tel  हू

 |
 पहला  पग  इम्पीरियल बैंक  का

 इसके  अतिरिक्त  शीष  बको  से ७  धन  राष्टीय करण करके  इसे  भारत  के  राज्य  बेक

 केन्द्रीय  बैंक  के  पास  जाता  हैं  और  उसके  बाद  में  परिवर्तित  करना  ह  ।  इसके  बाद  भारत  का
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 To  सी ०

 रक्षित  बंक  अधिनियम  A  संशोधन  किया  रक्षित  बंक  एक  राष्ट्रीय  ऋण

 जायगा  इन  दो  बैंकों  के  द्वारा  ग्रामीण  कालीन  निधि  ate  एक  राष्ट्रीय

 भरण  का  ढांचा  बनाया  जायेगा  |  और  ग्रामीण  ऋण  निधि  स्थापित  करेगा

 ऋण  सम्बन्धी  संस्थाओं  के  कार्य  का  समन्वय  और  इनमें  ५  यह  रुपये और  १

 fear  जायेगा  ।  लगभग  एक  सप्ताह  करोड़ रुपय  के  वार्षिक  अंशदान  देगा

 पहले  दिल्ली  में  राज्यों  के  सहकारिता  के  वह  राष्ट्रीय  कृषि  ऋण  art

 प्रभारी  मंत्रियों  और  पदाधिकारियों  का  एक  निधि के  लिये  १०  करोड़  रुपये  का  प्रारम्भिक

 सम्मेलन  हुआ  था  |  उन्होंने  ग्रामीण  ऋण  अदा दान  अलग  रखेगा  |  सहकारी

 सर्वेक्षण  समिति  की  सिफारिशें  स्वीकार  कर  समितियों  के  विकसित  होने  पर  केन्द्रीय

 ली  थीं  और  वे  अब  अपने  राज्यों  में  ग्रामीण  सरकार  रक्षित  बेक  को  इन  दो  निधियों  में

 ऋण  सम्बन्धी  संस्थायें  स्थापित  करने  के  लिये  अधिक  रुपया  देने  की  अनुमति  देगी  ।  में

 उत्सुक  हैं
 ।

 सदन  को  आश्वासन  हूं  कि  कृषि  ऋण

 के  र  के  लिये  धन  की  कमी  नहीं  होगी
 और  उचित द्र  में  एक  राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास

 बोर्ड  स्थापित  करने  का  एक  प्रस्ताव  है  ।  व्यवस्था  किये  जाने  पर  सरकार  इन  संगठनों

 यह  ais  राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  निधि
 को  धन  देने  के  लिये  सदा  तेयार  रहेगी  |

 का  प्रशासन  करेगा  |  एक  केन्द्रीय  गोदाम
 अब  सहकारी  समितियों  के  काम  में

 निगम  स्थापित किया  और  राज्यों  राज्यों  की  सरकारें राज्य भी  भाग  लेगा  ।
 में  राज्य  गोदाम  कम्पनियां  स्थापित  की

 धन  देंगी  और  राज्य  सहकारी  बैंकों  अर्थात

 जायेंगी ॥  मेरे  विचार  में  गोदामों  की
 शीष  सहकारी  बैंकों  की  भंश  पूंजी  का  कुछ

 आस्था  करना  ऋण  से  भी  अधिक  महत्वपूर्ण  भाग  देंगी  ।  शीर्ष  सहकारी  भक  केन्द्रीय  बैंकों

 |  किसानों  की  अपनी  फसल  किसी  भी
 की  अंशपूंजी  का  कुछ  भाग  देंगे  और  केन्द्रीय

 दर  पर  और  किसी  भी  समय  बेचनी  पड़ती  हैं  ।
 बैंक  प्राथमिक  सहकारी  बैंकों  की  अंशपूंजी

 we  एक  प्रकार  का  बेबसी  का  विक्रय  होता
 का  कुछ  भाग  देंगे

 ।

 हूं
 और

 उन्हें  उचित  मूल्य  नहीं  मिल  सकता
 |

 ञ  में  इस  संकल्प  को  अर्थात  कृषि
 मध्य  जन  इस  तरह  काम  करते  हें  कि  कृषकों

 मेरे
 को  अपनी  फसल  कई  बार  बहुत  ही  कम  दामों

 ऋण  निगम  की  मांग  को  लेता  हूं  ।

 पर  बेचनी  पड़ती  है  और  जब  माल  उनके
 विचार  में  माननीय  सदस्य  इस  प्रकार

 निगम  के  लिये  विशेष  रूप  से  उत्सुक  हें  ।

 हाथों  से  निकल  जाता  तो  मूल्य  एकदम

 बढ़  जाता  हैं  ।  कलकत्ता को  पटसन  की  मंडी  उनका  मुख्य  उद्देश्य  यह  है  कि  कृषि  ऋण

 के  लिये  धन  उपलब्ध  कराया  जाये  ।
 में  मेंने  ऐसा  होते  हुए  देखा  है  ।  यदि  गोदामों

 अमेरिका  और  आयरलैंड  जैसे  कुछ  विकसित
 की  व्यवस्था की  जाये  तो  कृषकों को  विवश  हो

 कर  अपना  उत्पाद  नहीं  बेचना  पड़ेगा  या  कम
 देशों  को

 अन्य  feet  देश  में  कृषि

 ऋण  के  fet  इस  प्रकार  की  केन्द्रीय  संस्था
 से  कम  उतनी  are  नहीं  बेचना  पड़ेगा  ।  वे

 अपना  माल  गोदामों  में  जमा  कर  सकेंगे  और
 स्थापित  नहीं  की  गरई  है  ।  अविकसित  देशों

 में  सहकारी  संस्थाओं  ठ्  कृषि  ऋण  की
 इसके  दले  में  वे  कुछ  ऋण  ले  सकेंगे  जिससे

 कि  उन्हें  मध्य  जनों  और  महाजनों  द्वारा
 व्यवस्था  करना  अधिक  सरल  पाया  गया

 निश्चित  मूल्य  पर  अपना  उत्पाद  नहीं  बेचना
 विशेषकर  भारत  जैसे  डे  देश  में  जिसकी

 पड़ेगा  |  जन  ३८  करोड़  है  और  जिसमें  से  ७०



 अपील  १९५५ ४६८ ३  केन्द्रीय  कृषि  वित्त  निगम  श्र  के  बारे  में  सकल्प  rita

 प्रतिशत  लोग  ग्रामीण हें  ।  किसी  केन्द्रीय  ऋण  की  सुविधा  न  दी  इनसे  कोई

 संगठन  द्वारा  कृषि  ऋण  की  व्यवस्था  करना  लाभ  नहीं  होगा  ।

 बहुत  कठिन  होगा  |  ऋण  निगम के  में  आशा  करता  हं  कि  सभा  यह  अनुभव

 ऊपरी  ढांचे  के  लिये  अभी  तक  कोई  आधार  करेगी  कि  सरकार  कृषि  ऋण  के  मामले  में

 या  नींव  नहीं  हे  ।  हमारा  विचार  यह  है  कि  वस्तुतः  गम्भीर  और  उत्सुक  हे  |

 पहले  प्राथमिक  और  राज्य  सहकारी  संस्थाओं

 के  रूप  में  नीव  डाली  जाये  ।  राष्टीय  विकास
 पंडित  डी०  एन०  दीवारों  :  घड़ी

 एक  मिनट  टाइम  रह  गया  है  और  यह  डिस्कशन गोदाम  निगम  विपणन  बोड़  भोर

 सहकारी  बेंकों--प्रत्येक  के  सहकारी  दूसरे दिन  होगा  लेकिन एक

 प्राथमिक  केन्द्रीय बंक  ओर  दिल  बंक  बात  कह  देना  चाहता  हूं  कि  अभी  मिनिस्टर

 वेसे  ही
 के  द्वारा  ऋण  देनें  का  प्रबन्ध  किया  जायेगा  |  साहब  ने  जो  बयान  दिया  वह

 द

 aq  संक्षिप्त रूप  में  बता  दिया
 बया  वर्षा  जब  कृषि  सुखानी

 &  कि  सरकार  किस  प्रकार  से  कृषि  ऋण  की

 समय  चुकी  फिर  पछताना  ।
 व्यवस्था करना  चाहती  हे  ।  इसी  प्रयोजन

 के  लय  सरकार भारत  का  राज्य बंक  बीटेक  जब  कृषक  मर  जायेंगे  और  उनकी  हालत

 और  भारत  का  रक्षित  बंक  )  दिनोंदिन  अधिक  खराब  होती  तत्र

 विधेयक  इसी  सत्र  में  पारित  करान  का  प्रयत्न  फिर  उन्हें  ज्यादा  क्रेडिट  दे  कर  भया  होगा
 ?

 कर  रही  हम  कृषि ऋण  को  बहुत  महत्व  समय  से  चेतना  जरूरी  हे  और  इसलिये

 देते हे  ।  हमारी  अथंव्यवस्था जो  कि  एक  मेंट  को  बहुत  शीघ्र इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही

 कृषि  प्रधान  अर्थव्यवस्था  किसानों पर  करनी  चाहिये

 frat  &  और  हम  उनके  हितों  की  उपेक्षा

 नहीं  कर  सकते  ।  उनके  लिये  कृषि  ऋण
 चूंकि  अब  पांच  बज  गये  इसलिये  में

 की  ब्मवस्था  करना  दूसरे  दिन  कॉन्टीन्यूज़  करूंगा  |
 अत्यधिक  महत्वपूर्ण

 हूं  ।  माननोय सदस्य  जानते  हें  कि  लगभग  इसके  लोक-सभा

 सभी  राज्यों  ने  कृषि  सुधार  विधेयक  पारित  र२३  १९५५ क  ग्यारह  बज  तक  क

 efng किस  किन्तु  त्रय  तक  किसानों  को  कृषि  लिए  स्वागत  ge |


